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भारतीय संविधान सभा 
शुक्रवार, 9 सितम्बर सन्‌ ॥949 ई. 


भारतीय संविधान-सभा, कास्टीट्यूशन हाल नई दिल्ली में प्रातः नौ बजे, 
अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. राजेद्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई। 


संविधान का प्रारूप--/ जारी ) 


*श्री युधिष्ठिर मिश्र (उड़ीसा स्टेट्स): महोदय, इससे पूर्व कि हम आज की 
कार्यवाही प्रारम्भ करें, मैं आपका ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय संख्यांकों के विषय में एक 
पुस्तिका की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो कल परिचालित की गई है और जिसे 
संविधान सभा के कार्यलय की ओर से वितरित किया गया। यह पुस्तिका हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन द्वारा निकाली गई है और इसमें कुछ आपत्तिजनक पैराग्राफ हें। 
आपकी जानकारी के लिए मैं इसमें से एक या दो वाक्य पढ़कर सुनाऊंगा। प्रथमत: 
महोदय, क्‍या मैं जान सकता हूं कि क्‍या संविधान सभा के कार्यालय से ऐसी 
पुस्तिका परिचालित की जा सकती है जिसमें कि प्रधान मंत्री के विरुद्ध और कुछ 
अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भी आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं? 


“अध्यक्ष: यह संविधान सभा के कार्यालय द्वारा परिचालित नहीं की गई है। 
*श्री युधिष्ठिर मिश्र: यह सदस्यों को कार्यालय द्वारा भेजी गई डाक में थी। 


“अध्यक्ष: कार्यालय को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इसकी जानकारी नहीं 
थी। एक अन्य पुस्तिका के वितरण के विषय में एक अन्य सदस्य से मुझे शिकायत 
प्राप्त हुई थी, परन्तु वह सदन के सदस्यों को नहीं अपितु पत्रकार दीर्घा में वितरित 
की गई थी। चूंकि वह पत्रकार दीर्घा में वितरित की गई थी, अतः मैंने उसकी 
ओर ध्यान नहीं दिया। परन्तु यह पुस्तिका कार्यालय से वितरित की गई है। मुझे 
वस्तुतः खेद है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। 


अब हम अनुच्छेद 264 को लेंगे। संशोधन संख्या 270। 
अनुच्छेद 264 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई : जनरल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता 
“कि अनुच्छेद 264 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये: ॥ 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 
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[264. (]) किसी राज्य द्वारा अथवा राज्य के अंतर्गत किसी 


संघ को सम्पत्ति प्राधिकारी द्वारा आरोपित सभी करों से संघ की सम्पत्ति विमुक्त होगी। 
को राज्य के 


करों से छूट 

(2)जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक इस अनुच्छेद 
के खण्ड () की कोई बात किसी राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी को संघ 
की किसी सम्पत्ति पर कोई ऐसा कर आरोपित करने में बाधा नहीं डालेगी जिसका 


दायित्व इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले, ऐसी सम्पत्ति पर था या समझा 
जाता था जब तक कि वह कर उस राज्य में लगा रहे।] 


इस पर संशोधन पेश किये जाने के पश्चात्‌ यदि वाद-विवाद हुआ तो मैं अपने 
संशोधन पर बोलूंगा। 


“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 303 की सूचना श्री ब्रजेश्वर प्रसाद द्वारा दी गई 
है, परन्तु वह मूल अनुच्छेद के विषय में है। क्या आप इसे पेश करना चाहते हें? 


*श्री आर.के. सिधवा (मध्य प्रांत और बरार : जनरल): मुद्रित सूची के 
पृष्ठ 28 पर संशोधन संख्या 208 तथा 209 मेरे नाम में हैं। मैंने प्रक्रिया नियमों 
के अनुसार काफी समय पूर्व इन संशोधनों की सूचना दी थी। सूची 9 (सप्तम 
सप्ताह) में इसी आशय का एक अन्य संशोधन संख्या 435 भी मेरे नाम में है। 


“अध्यक्ष: हम इसे बाद में लेंगे। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार : जनरल): महोदय, में अपना संशोधन संख्या 
303 पेश करता हूं। 


*अध्यक्ष; आपके संशोधन का इस अनुच्छेद के साथ मेल नहीं बेठता। 
*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: महोदय, क्‍या में भाग (ख) पेश करूं? 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल): महोदय, इसका भी परन्तुक के 
साथ मेल नहीं बैठता। 


“अध्यक्ष: इसमें कोई परन्तुक नहीं हे, अतः (ख) का मेल नहीं बेठता। 


*थ्री आर.के. सिधवाः मैं समझता हूं कि प्रक्रिया नियमों के अनुसार जिन 
संशोधनों की सूचना मैंने दी है उनके मुकाबले ऐसे संशोधनों को वरीयता नहीं दी 
जानी चाहिए जिनकी सूचना बाद में दी गई है। 


*अध्यक्ष: में समझता हूं कि यह सूची कई दिन पूर्व परिचालित की गई थी। 
(संशोधन संख्या 304 पेश नहीं किया गया।) 


संविधान का प्रारूप [783 


*आ्री आर.के. सिधवा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 270 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
264 के स्थान पर यह रखा जाये: 
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['264. संघ की सम्पत्ति पर, जब तक संसद अन्यथा, उपबन्ध न करे, ऐसे 
सभी कर वैसे ही आरोपित होंगे जैसे किसी राज्य में किसी स्थानीय प्राधिकरण 
द्वारा लगाये गये कर किसी व्यक्ति की सम्पत्ति पर आरोपित होते हों'] 


महोदय, जहां तक संघ की सम्पत्तियों पर कराधान का सम्बन्ध है यह संशोधन 
अत्यधिक हल 4 र्ण है। भारत के राज्यक्षेत्र में संघ की सम्पत्तियां हैं: डाक व तार, 
सीमा-शुल्क , उत्पादन-शुल्क और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, सबसे 
महत्वपूर्ण हैं रेलवे की सम्पत्तियां। इन सम्पत्तियों को स्थानीय निकायों के कराधान 
से मुक्त करने का प्रस्ताव है। यह विवादास्पद विषय पिछले 25 वर्षों से प्रान्तीय 
सरकारों और संघ की सरकारों के बीच कलह का कारण रहा है। स्थानीय प्राधिकरण 
इन सम्पत्तियों के लिए सेवाओं की व्यवस्था करते हैं और इसीलिए इन पर कर 
लगाते हैं। अत: मुझे संघ की सम्पत्तियों को कर-मुक्त रखने का तथा पक्षपातपूर्ण 
विभेद करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। संघ सरकार के सर्वोच्च होने का 
यह अर्थ नहीं है कि जो कर स्थानीय निकायों को, जोकि वित्तीय मामलों में दुर्बल 
हैं, देय हैं वे उन्हें न मिलें और वे अपने न्यायोचित कर भी न लें जिनके कि 
वे अधिकारी हैं जहां तक सीमा शुल्क और डाक व तार के भवनों का संबंध 
है, अनेक नगरों में इनके कार्यालय किराये के भवनों में हे और वहां कर लगने 
का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, परन्तु जहां इनके भवन संघ की अपनी सम्पत्तियां 
हैं वहां करों का प्रश्न अवश्य पैदा होता है। प्राय: प्रत्येक नगर और प्रत्येक ग्राम 
में रेलवे की सम्पत्ति है और इस अनुच्छेद द्वारा रेलवे की सम्पत्तियों को कर-मुक्त 
रखने का प्रस्ताव है। रेलवे अधिनियम, जिसे रेलवे स्थानीय प्राधिकरण कराधान 
अधिनियम, 94] के नाम से जाना जाता है, की धारा 35 के अंतर्गत यदि कोई 
स्थानीय प्राधिकरण कर लगाना चाहे तो उसके लिए रेलवे प्राधिकारियों को एक 
अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। महोदय, इतना ही नहीं बल्कि स्थानीय प्राधिकरण 
को अधिकारियों के समक्ष यह सिद्ध करना पड़ता है कि कर देय है। दूसरे यह 
कहा गया है कि सिद्ध करने का दायित्व प्राधिकारियों पर है, यद्यपि यह तथ्य 
सर्वज्ञात है कि सफाई, स्वास्थ्य, मल-सफाई, सड़कों, रोशनी, अग्निशमन आदि सेवाओं 
की व्यवस्था स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की जाती है, ये सब सेवाएं रेलवे भवनों में 
उपलब्ध कराई जाती है, इस पर भी जब उनसे कर देने के लिए कहा जाता 
है जिसे लेने के वे अधिकारी हैं, तो अनेक मामलों में देय राशियां अदा नहीं 
की जातीं। मैं ऐसे उदाहरण दूंगा जहां स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्राधिकारियों के कहने 
के अनुसार सेवायें उपलब्ध कराये जाने पर भी रेलवे प्राधिकारियों ने ऐसी देय 
राशियां अदा नहीं की हैं जोकि उन्हें देनी चाहिए थीं। प्रायः सभी प्रांतीय मंत्रियों 
ने इस विषय में सर्वसम्मत्ति से संकल्प किया है कि ये कर अदा किये जाने 
चाहिएं। में इन संघीय भवनों पर करों की अदायगी के संबंध में विभिन्‍न सरकारों 
की राय अभी आपके समक्ष उद्धृत करूंगा जिससे आप देखेंगे कि एक भी प्रांतीय 
सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि संघ की सम्पत्तियां कर-मुक्त रहनी चाहिए। 
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[श्री आर.के. सिधवा] 


बंगाल में रिश्रा-कोत्रागार में जोत और मल-सफाई दरों के लिए दायित्व घोषित 
करने हेतु 496 में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। 6 जनवरी, 944 
को उस क्षेत्र को दो नगरपालिकाओं में विभाजित कर दिया गया और रेलवे ने 
॥ अप्रैल, 946 को अनायास ही इस आधार पर अदायगी बन्द कर दी कि इस 
हेतु नई अधिसूचना जारी करना आवश्यक है। ऐसी अधिसूचना 25 अगस्त, 948 
को जारी की गई। इसके अतिरिक्त, यद्यपि बिजली कर अदा करने के दायित्व 
की घोषणा भारत सरकार द्वारा 945 में कर दी गई थी, तथापि रेलवे प्रशासन 
द्वारा किसी न किसी बहाने भुगतान रोके रखा गया और फिर रेलवे बोर्ड सहमत 
हो गया, परन्तु फिर भी बोर्ड ने बाद में कह दिया कि ये देनदारियां देय नहीं 
हैं और इनकी अदायगी नहीं की जानी चाहिए। कंचरापाड़ा नगरपालिका में, लम्बे 
समय तक पपत्र-व्यवहार करने पर भी मल-सफाई शुल्क अदा करने के लिए रेलवे 
बोर्ड की सम्मति नहीं मिली ओर रेलवे बोर्ड ने 2 नवम्बर, 948 को उत्तर दिया 
कि नगरपालिका से उन्हें कोई जल-मल निकास सेवा नहीं मिली, हालांकि तथ्य 
यह है कि इस आशय के सभी अनुरोधों के अनुसार काम कर दिया गया था। 


महोदय, इस विवाद के कारण अगस्त 948 में प्रांतों के विभिन्‍न मंत्रियों का 
दिल्‍ली में एक सम्मेलन हुआ वहां पर एकत्रित मंत्रियों की राय यह थी कि हम 
स्पष्ट रूप से ओर सर्वसम्मत्ति से इस बात का समर्थन करते हें कि संघ की 
सम्पत्ति पर कर लगना चाहिए। मद्रास के मंत्री..... 


*अध्यक्ष: श्री सिधवा, दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रांतों के अनेक “प्रीमियर” 
इस परिषद्‌ के सदस्य हैं और उनमें से एक ने भी इस अनुच्छेद में कोई संशोधन 
भेजना उचित नहीं समझा। केवल आपने ही अपने संशोधन की सूचना दी। 


*थआ्री आर.के. सिधवाः महोदय, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। जहां तक इस 
विषय का संबंध है, मैं सभी प्रांतों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं स्थानीय प्राधिकरण 
संघ (लोकल अथॉरिटीज यूनियन) के प्रेजीडेन्ट की हैसियत से बोल रहा हूं। स्थानीय 
प्राधिकरणों की पहल से एक सम्मेलन बुलाया गया था..... 


*अध्यक्ष: में आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट कर दूं कि सम्मेलनों 
में उन्होंने जो कुछ कहा, आप उससे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते जबकि उन्होंने 
स्वयं इस सभा में कुछ कहना उचित नहीं समझा हे। 


*थ्री आर.के. सिधवा: यद्यपि, उन्होंने संशोधन नहीं दिये हैं वे अधिकृत प्रवक्ता 
के रूप में मु पर भरोसा करते हैं कि उन्होंने सारी बात मुझ पर ही छोड़ दी 
है। महोदय, में यह कह रहा था कि यह आय स्थानीय निकायों के संसाधनों का 
मुख्य स्रोत है। महोदय, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भी सदस्य 
जो स्थानीय निकायों में रुचि रखता हो, वह यह नहीं कहेगा कि यह कर नहीं 
लगने चाहिए। 


“अध्यक्ष: में इसके गुण-दोषों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल यह 
कह रहा हू. 
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*ग्री आर.के, सिधवा:ः महोदय, में कह रहा हं कि कोई भी सदस्य जो स्थानीय 
8 में रुचि रखता है; ऐसे अनेक सदस्य है जिनकी इसमें कोई रुचि नहीं 


०००० 


“अध्यक्ष: मंत्रियों ने अन्यत्र जो कुछ कहा, जब तक वे उसी बात को इस 
सभा में नहीं दोहराते तब तक आप उनकी बात पर निर्भर नहीं कर सकते। 


*आ्री आर.के. सिधवा: इन करों के विषय में प्रान्तों में क्या हो रहा है वही 
मैं रिकार्ड से उद्धृत करके बता रहा हूं। मद्रास के मंत्री की यह राय थी कि 
निजी सम्पत्ति और प्रान्तीय सरकारों की सम्पत्तियों पर कराधान के जो सिद्धांत लागू 
होते हैं उन्हीं सिद्धान्तों का रेलवे की सम्पत्ति पर कराधान के संबंध में भी पालन 
किया जाना चाहिए। मैं उनका भाषण विस्तार से यहां उद्धृत करना नहीं चाहता। 
बम्बई सरकार ने बहुत बड़े शब्दों में कहा है कि रेलवे एक वाणिज्यिक उपक्रम 
है ओर रेलें लाभ कमाने के लिए चलाई जाती हैं ओर स्थानीय कराधान के विषय 
में उन्हें विशेषाधिकार वाला दर्जा देने का कोई न्यायसंगत कारण नहीं है, विशेषकर 
तब जबकि रेलवे कालोनियों के निवासी स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई 
जाने वाली सड़कों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। महोदय, बम्बई प्रांत 
में, लाभ के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सम्पत्ति के संबंध में 
प्रांताय सरकार को भी कोई छूट नहीं मिलती है और उसे सम्पत्ति संबंधी स्थायी 
कर देने ही पड़ते हैं। इसका कोई कारण नहीं है कि रेलवे प्रशासन के साथ 
ठीक वैसा ही व्यवहार न किया जाये जेसाकि अन्य वाणिज्यिक उपक्रमों के साथ 
किया जाता है, चाहे वे निजी हों अथवा राज्य के। असम सरकार का विचार है 
कि केन्द्रीय सरकार की रेल सम्पत्ति पर वैसे ही स्थायी कर लगने चाहिएं जैसे 
कि प्रांतीय सरकार की संपत्ति पर लगते हैं। मध्य प्रांत और बरार सरकार का 
यह मत हे कि रेलवे एक वाणिज्यिक उपक्रम है जो भारी लाभ अर्जित करता 
है और यह न्यायसंगत एवं उचित ही होगा कि अन्य वाणिज्यिक उपक्रमों की तरह 
वे भी नगर-क्षेत्रों में, जहां सम्पत्तियां स्थित हों, सफाई तथा अन्य सुविधाओं की 
लागत एवं रख-रखाव में अपना योगदान करे। संयुक्त प्रांत की सरकार ने बडे 
जोरदार शब्दों में कहा है कि इस छूट का कोई ओऔचित्य नहीं है और यह कि 
इसका कोई कारण नहीं है कि डोमिनियन सरकार की सम्पत्ति को ऐसे विशेषाधिकार 
मिलें, जबकि उसकी सम्पत्तियां स्थानीय निकायों के अधिकरर क्षेत्र में स्थित हैं और 
इस कारण वह स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का लाभ 
उठा रही हैं। ये कुछ सरकारों के विचार हैं। इनमें पता चलेगा कि प्रांतीय सरकारें 
कर प्राप्त करने के विषय में स्थानीय निकायों का समर्थन करने की कितनी इच्छुक 
हैं, क्योंकि यह स्थानीय निकायों की आय का मुख्य स्रोत हे। महोदय, मैं आपको 
एक उदाहरण दे सकता हूं। हावड़ा नगरपालिका ने सरकार से अभ्यावेदन किया 
है कि यदि इन करों से छूट दी गई तो उसे 2,06,000 रुपये की हानि होगी। 
महोदय, आप समझ सकते हैं कि इससे हावड़ा जैसी छोटी-सी नगरपालिका को 
इतने राजस्व की हानि होगी। 


*अध्यक्ष: इस अनुच्छेद के कारण तो वह हानि नहीं होती। दूसरे पैरा में उसके 
बचाव के लिए उपबन्ध हें। 


*थ्री आर.के. सिधवा: महोदय मैं, इस बात को मानता हूं। मैं तो केवल 
वह उद्धृत कर रहा हूं जो दूसरे पैरा के बावजूद हो रहा है, जो वर्तमान अधिनियम 
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[श्री आर.के. सिधवा] 


में लगभग उसी रूप में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त यह प्रश्न विधान सभा के 

विचाराधीन रहा है और कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है और अनेक सदस्यों 

ने इन करों की अदायगी से संघ सरकार को छूट देने विषयक भेदभावपूर्ण 

०88 के लिए सरकार के प्रति विरोध प्रकट किया है और इस पर घोर आपत्ति 
| 


इसका परिणाम यह होगा कि स्थानीय निकायों पर भारी आर्थिक बोझ पड॒ जायेगा 
और उनकी वर्तमान कठिनाइयां और ज्यादा बढ़ जायेंगी। महोदय, मैं आपको विश्वास 
दिला दूं कि सीमा कर और सम्पत्ति पर लगने वाला कर ही स्थानीय निकायों 
की आय के मुख्य स्रोत हैं। आखिर हमें यह बात कदापि नहीं भूलनी चाहिए 
कि केन्द्रीय सरकार हमारी अपनी सरकार है, प्रान्तीय सरकारें भी हमारी अपनी 
सरकारें हैं और स्थानीय निकाय भी हमारी अपनी सरकारें हैं। स्थानीय निकाय ऐसे 
निकाय हैं जिनकी पर्याप्त सीमा तक सहायता की जानी चाहिए। ये वे निकाय हैं 
जहां हमारे भावी विधायक आरम्भिक प्रशिक्षण पाते हें। 


*पं, लक्ष्मीकांत मैत्र (पश्चिम बंगाल : जनरल): सीमा कर इस अनुच्छेद से 
प्रभावित नहीं होते। 


*गआ्री आर.के. सिधवाः में उसका केवल उल्लेख कर रहा था। विधान मंडल 
के जो सदस्य स्थानीय निकायों में रह चुके हैं वे वास्तव में बहुत उपयोगी रहे 
हैं। वहां प्रशिक्षण प्राप्त होता है। स्थानीय निकायों का फलना-फूलना आवश्यक 
और केन्द्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को उनकी सहायता करनी चाहिये। वित्तीय 
फ से वे सब ओर से अशकक्‍्त हैं। उन्हें अपने कर लगाने के लिए कहा जाता 

परन्तु उनके स्रोत बहुत सीमित हैं। यदि आप विदेशों में जाएं तो देखेंगे कि 
वहां स्थानीय निकायों को भारी सहायता दी जाती है और केन्द्रीय सरकार द्वारा 
उन्हें एकमुश्त बडे दान दिये जाते हैं। उनके सभी विभागों के लिए उन्हें 2590 दान 
दिये जाते हैं। इंग्लैंड में, राज्य की सम्पत्ति पर लगने वाले करों का एक चोथाई 
भाग स्थानीय निकायों को दिया जाता है। ऐसा ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी किया जाता 
है क्‍योंकि वे महसूस करते हैं कि स्थानीय निकाय समूची राष्ट्रीय सरकार की धुरी हें। 


मैं महसूस करता हूं कि इस सभा द्वारा और कुछ माननीय सदस्यों द्वारा इस 
विषय को हल्के-फुल्के ढंग से लिया गया है। मुझे विश्वास है कि जिन सदस्यों 
ने स्थानीय निकायों में रुचि ली है वे इस विषय में बहुत उत्सुक हैं। मुझे खेद 
है कि माननीय पंडित गोविन्द वलल्‍लभ पंत जिन्होंने एक संशोधन की सूचना दी 
है, वह उसे पेश करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने वास्तव में इस 
विषय पर लोहा लिया हे। मैं समझ नहीं पाया कि प्रांतीय मंत्रियों की सर्वसम्मत 
राय न मानकर वित्त मंत्री अथवा रेल मंत्री इसके आडे क्‍यों आ रहे हैं। यदि 
आप सब प्रांतीय सरकारों की सर्वसम्मत राय को मानने से इंकार करते हैं और 
केन्द्र में केवल एक मंत्री पर निर्भर करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्थानीय 
निकाय और प्रांतीय सरकारें सन्‍्तोषजनक ढंग से काम नहीं कर सकतीं। ये हमारे 
अपने संविधान की ही सृष्टि है। यदि आप इन निकायों द्वारा सर्वसम्मति से व्यक्त 
किये गये विचार को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैंने अभी उद्धृत किया 
है, तो यह बताने के लिए और क्‍या प्रमाण दिया जा सकता है कि इन निकायों 
को सहायता की आवश्यकता है। 
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इस प्रश्न पर विचार व्यक्त करने के पश्चात्‌ मैं इस बात का भी उल्लेख 
करना चाहता हूं कि रेलवे विभाग यह महसूस करता है और इस बात की शिकायत 
भी करता है कि उस पर युक्तिसंगत कर नहीं लगाया जाता अथवा कि उस पर 
भारी कर लगाये जाने की संभावना है। मद्रास सरकार ने यह सुझाव दिया है कि 
एक समिति नियुक्त की जाये जिसमें केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों और स्थानीय 
निकायों के प्रतिनिधि हों जो इस समस्या का हल ढूंढें और फिर ऐसी राशि निर्धारित 
की जाये जो न्यायसंगत हो। मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने अपना संशोधन 
प्रस्तुत करते समय कोई भाषण नहीं दिया। अतः मुझे मालूम नहीं कि उन्हें क्या-क्या 
आपत्तियां हैं। परन्तु यदि वह समझते हैं, जेसा कि मेरा पूर्वानुमान है, कि संघ 
सरकार सर्वोच्च सरकार है और चूंकि संघ सरकार का स्थायी निकायों में कोई 
प्रतिनिधि नहीं है अत: संघ सरकार पर कोई कर नहीं लगाये जा सकते, तो महोदय 
मुझे यह कहना है कि यदि इस तर्क को मान लिया जाये तो ऐसी अनेक वाणिज्यिक 
एवं औद्योगिक संस्थायें हैं जिनका स्थानीय निकायों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता 
और इस कारण स्थानीय निकाय उन पर कोई कर नहीं लगा सकते। इसके अतिरिक्त, 
वह कहेंगे कि “प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं” अतः चूंकि संघ सरकार 
द्वारा स्थानीय निकायों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता इसलिए यह उचित 
नहीं है कि उन पर कोई कर लगाया जाये। मैं अपने मित्र डॉ. अम्बेडकर को 
बता दूं कि स्थानीय निकायों की कर लगाने की शक्ति निर्बाध नहीं है। यह शक्ति 
प्रांतीय सरकार और केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के अध्यधीन है। मैं 5३ नगरपालिका 
विधियां, बौरो नगरपालिका विधियां, जिला नगरपालिका विधियां नगर निगम 
विधियां उद्धृत कर सकता हूं जहां यह निर्धारित किया गया है कि स्थानीय निकायों 
द्वारा लगाया जाने वाला भी कर, चाहे वह कम हो अथवा अधिक, प्रान्तीय 
सरकार और संघ सरकार की मंजूरी के अध्यधीन होगा। 


ऐसी स्थिति में मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर यह नहीं कह सकते कि चूंकि उनका 
कोई प्रतिनिधित्व नहीं है अतः उन पर कर नहीं लगाना चाहिए। यदि कोई कर 
लगाया जाता है तो वह मामला अन्त में अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार के 
समक्ष आयेगा। तब केन्द्रीय सरकार उसे रद्द कर सकती है। उसने पहले ऐसा किया 
भी है। कई नगर निगमों ने कुछ कर लगाये हैं और केन्द्रीय सरकार ने उन्हें 
अस्वीकृत किया है अत: यह तर्क कदापि युक्तिसंगत नहीं है। मैं चाहता था कि 
वह अपना संशोधन प्रस्तुत करते समय इसका कारण बताते और मैं यह जानना 
चाहूंगा कि उनकी समिति प्रांतीय सरकारों के मंत्रियों की सर्वसम्मत राय को स्वीकार 
न करने पर क्‍यों अडी हुई है। मेरे मित्र कह सकते हैं कि इस अनुच्छेद का 
प्रारूप सम्भवतया सभी प्रांतों के “प्रीमियरों” से परामर्श करने के पश्चात्‌ तैयार 
किया गया था। मैं तो इसका सत्यापन नहीं कर सकता। जो कुछ वह कहते हैं 
मैं उस पर विश्वास करने के लिए तैयार हूं, प्स्तु मुझे मालूम नहीं है। यदि 
मैं वहां होता तो मैं उन “प्रीमियरों” के समक्ष अपने ही प्रांतीय स्थानीय 
शासन मंत्रियों की राय प्रस्तुत करता जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था और 
अपनी-अपनी राय व्यक्त की थी। 

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर नियुक्त की गई स्थानीय वित्त 
समिति (लोकल फाइनेंस कमेटी) की बैठक इस विषय पर विचार करने के लिए 
]। जून, 949 को हुई थी जब संविधान का निर्माण हो रहा था, क्‍योंकि उनका 
विचार था कि यदि वे इस विषय पर विचार नहीं करते तो उनकी बात पर ध्यान 
ही नहीं दिया जायेगा। मैं समिति की बैठक में उपस्थित सभी प्रांतीय मंत्रियों द्वारा 
सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया प्रस्ताव उद्धृत करता हूं: 


]788] भारतीय संविधान-सभा [9 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[श्री आर.के. सिधवा] 


“जहां तक संघ की सम्पत्तियों का रेलवे की सम्पत्तियों के सिवाय संबंध हे, 
स्थानीय कराधान का वहीं आधार, अर्थात्‌, जो आधार प्रांतीय सरकार की सम्पत्तियों 
पर लागू होता है, लागू किया जाना चाहिए. और कर निर्धारण की वही पद्धति 
भी लागू की जानी चाहिए जिसका सुझाव ऊपर (अर्थात्‌ संकल्प संख्या | 
में) दिया गया है।” 


संकल्प संख्या रेलवे की सम्पत्ति के विषय में हे। 


“केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के पश्चात्‌ समिति की 
राय है कि रेलवे की सम्पत्ति स्थानीय करों के लिए उसी प्रकार देय ठहराई 
जानी चाहिए जैसे कि प्रान्तीय सरकार की सम्पत्तियां हैं जहां तक रेलवे की 
सम्पत्ति पर कर के निर्धारण का संबंध है, समिति का विचार है कि उचित 
कर-निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्राधिकारियों, प्रांतीय सरकारों और 
स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का एक स्वतंत्र तंत्र होना चाहिए।” 


इससे आप देखेंगे कि किसी प्रकार का अतिरिक्त कर यद्यपि लगाया नहीं जाता 
अथवा वे लगा नहीं सकते, फिर भी रेलवे मंत्रालय की इच्छाएं पूरी करने के 
लिए. एक मार्ग निकाला गया है और इसके बावजूद, यह संकल्प प्रारूप समिति 
के पास भेज दिया गया, में नहीं कह सकता कि डॉ. अम्बेडकर ने इस पर विचार 
किया अथवा नहीं। उन्हें इस समिति को स्पष्टीकरण देना चाहिए क्‍योंकि यह समिति 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को 
सुव्यवस्थित करने के लिए नियुक्त की गई थी, और इन सब तथ्यों के गा 
मंत्रियों की राय को और इस समिति की राय को ध्यान में नहीं रखा गया है, 
और हमें बताया गया है कि या तो रेल मंत्री या फिर वित्त मंत्री इस समिति 
के सर्वसम्मत निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस समिति द्वारा सर्वसम्मति 
से व्यक्त की गई राय की आप क्‍यों उपेक्षा कर रहे हैं? यह कोई काल्पनिक 
प्रश्न नहीं है। यदि यह तर्क दिया जाये कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं 
लगाया जा सकता तो मैंने उन्हें उत्तर दे दिया है कि यह तर्क युक्तिसंगत नहीं 
है। स्थानीय निकाय अनेक हितों पर कर लगाते हैं परन्तु उनका प्रतिनिधित्व वहां 
नहीं होता। यदि कर लगाया भी जाता है तो तत्संबंधी अधिकार निर्बाध नहीं है 
और उन्हें अन्त में उसके लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। स्थानीय 
निकाय यदि कोई अच्छा काम करते हैं तो आप उनके आडे क्‍यों आते हैं? केन्द्रीय 
सरकार कहती है कि हम उन्हें मान्यता नहीं देते क्या इस संविधान का उद्देश्य 
यह है कि इन छोटे-छोटे निकायों को समाप्त कर दिया जाये? हमारा उद्देश्य यह 
है कि ये छोटे-छोटे निकाय उस स्तर पर लाये जाये जहां ये फल-फूल सकें। 
केन्द्रीय सरकार इन निकायों को आवश्यक धनराशि देने को तैयार नहीं है। कुछ 
प्रांतीय सरकारें इनके धन से अधिक से अधिक लाभ उठा रही हैं सीमा कर केन्द्रीय 
सरकार ले लेती है। कुछ दिन सीमा कर के लिए मैंने प्रारूप समिति के 
साथ बहुत तर्क-वितर्क किया। प्रांतीय सरकार से यह कहना बन्द कर दिया 

कि वह सीमा कर लगाये। धन की आवश्यकता प्रत्येक प्राधिकरण को होती 
है। मैं केन्द्रीय विधान मंडल का सदस्य हूं। मैं भी इसके लिये उतना ही उत्सुक 
हूं जितने कि मेरे मित्र हैं कि केन्द्र शक्तिशाली हो। परन्तु इसके साथ-साथ मैं यह 
भी नहीं चाहता कि स्थानीय निकायों को इस प्रकार संसाधनों से वंचित किया जाये। 


संविधान का प्रारूप [789 


मैं इस विषय में बहुत दृढ़ हूं क्योंकि गत बीस वर्षों से मैं इसके लिये संघर्ष 
करता रहा हूं। केवल मैं ही नहीं अपितु प्रांतीय सरकारें और प्रत्येक निकाय इसके 
लिए संघर्ष करता रहा है। मैं तथ्य उद्धुत करके इस बात को सिद्ध करने के 
लिए तैयार हूं। डॉ. अम्बेडकर इसे गलत सिद्ध करके दिखायें। यदि वह अपनी 
बात को सही सिद्ध कर दें तो में यह सिद्ध करने के लिए किसी भी जांच के 
लिए तैयार हूं कि प्रान्तीय सरकारें पूर्णतया इस बात के पक्ष में हें कि संघ की 
सम्पत्ति पर कर लगाये जायें। यदि नहीं, तो वह बतायें कि उनके विचार क्‍या 
हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन पेश करता हूं। 


*पं, लक्ष्मीकांत मैत्र: में इस अनुच्छेद के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता 
हूं। मेरी राय में इस अनुच्छेद से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हें। 
प्रश्न यह है कि क्‍या संघ की सम्पत्ति पर राज्यों में कर लगाये जायें अथवा क्‍या 
उसे ऐसे कराधान से पूर्ण छूट होनी चाहिए। मैं न तो इस सिद्धांत का परीक्षण 
करूंगा और न ही इसका खण्डन करूंगा कि राज्य की सम्पत्तियों पर कर नहीं 
लगने चाहिए परन्तु संघ की सम्पत्ति के कराधान के संबंध में इस देश में वास्तव 
में जो प्रथा रही है मैं उसी के प्रकाश में कुछ विचार व्यक्त करूंगा। 


मैं समझता हूं कि यह तथ्य इस सदन के अधिकांश सदस्यों को मालूम नहीं 

कि इस प्रश्न पर वर्ष 94] में एक विधेयक के रूप में विचार किया गया 
था। में 94॥ की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली की कार्यवाहियों से, जब इस 
विधेयक पर चर्चा हुई थी और इसे पास किया गया था, कोई ब्यौरा नहीं दे रहा 
हूं अपितु मैं लेजिस्लेटिव के नवम्बर 94। के अधिवेशन के खण्ड 4 में दी 
गई कार्यवाहियों के कुछ पृष्ठों का सरसरी तौर पर उल्लेख करूंगा और उनकी 
ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। जिस विधेयक पर विचार किया गया था 
और जिसे अंततः: पास कर दिया गया था उसका नाम है रेलवे स्थानीय प्राधिकरण 
कराधान विधेयक (द रेलवेज लोकल अथारिटीज टेक्सेशन बिल) उस विधेयक में -- 
मैं उसका सार दे रहा हूं--यह तर्क दिया गया था कि रेलवे सम्पत्ति पर तब 
तक कोई स्थानीय कर नहीं लगाया जायेगा जब तक कि स्थानीय निकाय रेलवे 
के लिए विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं कराते। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैंने 
उस तर्क का कड़ा विरोध किया था और उस विधेयक पर हुई सम्पूर्ण चर्चा के 
दौरान मैं स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से जमकर लड़ा था क्योंकि मैं महसूस करता 
था कि ऐसी शर्त के देश की स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति 
के लिए घातक परिणाम होंगे। तथापि, एक समझौता हुआ। भारत के विभिन्‍न निगमों 
के महापौरों को एक साथ बुलाया गया और एक सम्मेलन हुआ जिसमें मैंने भी 
भाग लिया था और अन्त में एक सूत्र में बनाया गया जो किसी तरह हम सबको 
मान्य था। 


अब इस सिलसिले में जिस बात पर विचार करना होगा वह यह है क्‍या हम 
इस स्थिति में हैं कि संघ की सम्पत्तियों को स्थानीय करों से छूट दे दें? इसमें 
अन्तर्ग्स्त सिद्धांत के अलावा, हम यह देखें कि व्यावहारिक दृष्टि से यह कहां 
तक न्यायसंगत है सभी नगरपालिकाओं में सम्पत्तियों पर कुछ प्रकार के कर लगाये 
जाते हैं और सम्पत्तियों की परिभाषा नगरपालिका विधियों में अलग-अलग प्रकार 
से की गई है। सामान्यतया भूमि का कोई खण्ड जिसकी कतिपय सीमाएं हों उसे 
सम्पत्ति कहा जाता हेै। 
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[पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र] 


नगरपालिकाओं के भिन्‍न-भिन्‍न स्वरूपों के शुल्क हैं जैसे सम्पत्ति शुल्क, सफाई 
व्यवस्था शुल्क, विद्युत शुल्क, शिक्षा शुल्क, जल शुल्क, इत्यादि। ऐसा होता है कि 
नगरपालिका के आधारक्षेत्र की सीमाओं में स्थित किसी भी सम्पत्ति के लिए कराधान 
की इन मदों से किसी भी रूप में छूट नहीं होती। यदि किसी नगरपालिका के 
क्षेत्र में कोई बंजरभूमि का टुकड़ा भी है और व्यावहारिक रूप से नगरपालिका 
इसके लिए कोई सेवा उपलब्ध नहीं करती है तो भी वह बंजरभूमि सम्पत्ति की 
परिभाषा में आती है और इस रूप में उस पर सभी प्रकार के कर लगते हैं, 
नगरपालिका द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसी 
प्रकार कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद, मुगलसराय जैसे बड़े नगरों में आप देखें 
कि वहां रेलवे की कितनी विशाल सम्पत्ति विद्यमान है। कंचरापाड़ा में लिलुआह, 
जमालपुर, मुगलसराय और अन्य स्थानों पर रेलवे वर्कशॉप हें, कर्मचारियों के क्वार्टर 
हैं, रेलवे कालोनियां हैं, रेलवे साइडिंग हैं, रेलवे लाइनें इत्यादि हैं, इन रेलवे सम्पत्तियों 
पर स्थानीय कराधान के विषय में निगमों और सरकार के बीच निरन्तर विवाद 
रहा है। और करों से बचने के लिए अनेक मामलों में रेलवे विभाग ने बाद में 
जल पूर्ति, विद्युत और सफाई आदि के लिए अपने प्रबन्ध किये और उसने यह 
तर्क दिया कि “हमने अपने प्रबन्ध किये हैं, अत: सरकारी सम्पत्तियों पर कर 
नहीं लगाये जा सकते।” मेरा निवेदन है कि यह तर्क आपत्तिजनक है। जैसाकि 
मैंने कहा, मेरे द्वारा कथित आधारों पर करों से छूट किसी निजी व्यक्ति को कदापि 
नहीं दी जाती। मैं मानता हूं कि प्रारूप समिति के नवीनतम संशोधन से मूल प्रारूप 
में काफी सुधार हुआ है। इसमें उपबन्ध है कि संविधान के प्रारम्भ के तुरन्त पश्चात्‌ 
की अवधि के लिए संघ की सम्पत्ति पर लगने वाले सभी कर तब तक लगाये 
जाते रहेंगे जब तक कि संसद अन्यथा उपबन्ध न करे। यह निश्चित रूप से एक 
सुधार है। परन्तु मैं भारतीय संसद द्वारा भविष्य में देखे जाने के लिए यह बात 
कह देना आवश्यक समझता हूं कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। यह केवल 
रेलवे की सम्पत्ति का प्रश्न नहीं है, यद्यपि राज्यों में संघ की सम्पत्ति का वह 
बहुत बड़ा भाग है। 948 के अधिनियम के नियम के अनुसार यदि सरकार इस 
विषय में अधिसूचना जारी करती है तो उन पर स्थानीय कर वसूल किये जा सकते 
हैं। परन्तु वे कर रूपभेदित होंगे। वहां मापदण्ड सेवाएं प्रदान करने का होगा। 


मी डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः आपने पांच मिनट से अधिक समय ले 
लिया हेै। 


*पं, लक्ष्मीकांत मैत्र: कोई बात नहीं। मेरे पश्चात्‌ कोई अन्य सदस्य भाषण 
देने वाला नहीं है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। मैं आरम्भ से ही नगरपालिकाओं 
और सभी स्थानीय निकायों के हितों की रक्षा हेतु लड़ता रहा हूं और भावी सांसदों 
को यह चेतावनी देना एक अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि वे इस विषय में ३० त 
धीमी गति से और बडी सावधानी से चलें और मात्र सिद्धांत से ही प्रेरित न हों। 
रेलवे की सम्पत्तियों पर लगाया जाने वाला निगमों, नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और 
यूनियन बोर्डों के लिए राजस्व का बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। यह बात भुलाई नहीं 
जानी चाहिये कि रेलवे की सम्पत्तियों को इस कराधान से मुक्त रखने से इन स्थानीय 
स्वायत्तशासी निकायों के राजस्व के स्रोतों को गहरा आघात पहुंचेगा। यह तो रहा 
एक पहलू। इसका एक अन्य पहलू भी है। आपने अनुच्छेद 264 में उपबन्ध किया 

कि संघ की सम्पत्ति पर करारोपण नहीं होगा, और निस्संदेह सैद्धांतिक रूप से 


संविधान का प्रारूप [79] 


यह सही है और अनुच्छेद 266 में आपने उपबन्ध किया है कि राज्य की आय 
पर केन्द्रीय सरकार कर नहीं लगाएगी। निस्संदेह यह पारस्परिकता का सिद्धांत 
कि सामान्य भाषा में अर्थ है “तुम मेरा उपकार करो में तुम्हारा करूंगा।” और 
इन दोनों के बीच स्थानीय स्वायत्तशासी निकायों को हानि उठानी होगी। मुख्य 
विचारणीय बात यही है। नगरपालिकाओं में अनाथालयों, औषधालयों, स्कूलों, मंदिरों 
मस्जिदों, धर्मशालाओं आदि जेसी मानवीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं तक को स्थानीय 
कराधान से मुक्त नहीं रखा जाता, यद्यपि ये संस्थाएं आय अर्जित करने वाली नहीं 
होतीं और जैसा कि मैंने कहा, यद्यपि ये संस्थाएं नगरपालिका द्वारा उपलब्ध की 
जाने वाली सेवाओं का किसी भी प्रकार उपयोग नहीं करती, तथापि इनका पक्ष 
नहीं लिया जाता और इस आधार पर न तो कर में कमी की जाती है और न 
ही कर से छूट दी जाती है। इस स्थिति में ऐसा उपबन्ध करना बहुत खतरनाक 
है कि संघ की सम्पत्ति पर करारोपण नहीं होगा। 


परन्तु यह प्रश्न केवल रेलवे सम्पत्ति का नहीं है, भारत सरकार की अनेक 
प्रकार को बहुत सी सम्पत्तियां हैं। उदाहरणस्वरूप आप सिन्‍्द्री स्थित उर्वरक कारखाने 
को ले लीजिये। क्या आप कहना चाहते हैं कि वहां का स्थानीय निकाय--चाहे 
वह स्थानीय बोर्ड हो अथवा यूनियन बोर्ड हो--उस पर स्थानीय कर लगाने का 
अधिकारी नहीं होगा? इसके अतिरिक्त विभिन्‍न स्थानों पर टकसाले हैं, मुद्रा कार्यालय 
हैं, डाक-तार और टेलीफोन कार्यालय भवन हैं, रिजर्व बैंक के कार्यालय हैं। देश 
भर में अनेक अन्य केन्द्रीय संस्थाएं उभर रही हैं और यदि आप एक प्रकार का 
सामान्य उपबन्ध कर देते हैं कि संघ की किसी भी सम्पत्ति पर स्थानीय करारोपण 
नहीं होगा तो स्वायत्तशासी निकायों की वर्तमान अति नाजुक वित्तीय स्थिति को देखते 
हुए और यह देखते हुए कि यदि इन उपबन्धों को अक्षरश: प्रभावी कर दिया 
गया तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, हमारे लिए इसे स्वीकार करना बहुत 
कठिन होगा। परन्तु इस उपबन्ध की एक विशेष बात यही है कि कम से कम 
संविधान के प्रारम्भ की तिथि से इन निकायों को वित्‌ में कर लगाने की शक्ति 
प्रदान की गई है और यह बात मानने के लिए में प्रारम्भ समिति का कृतज्ञ हूं 
परन्तु यह संघ की सभी प्रकार की सम्पत्ति के लिए सांविधिक छूट का उपबन्ध 
संविधान में समाविष्ट नहीं किया जाता तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती। इसे 
छोडा जा सकता था, इसे संविधान में समाविष्ट नहीं किया जाना चाहिए था। यह 
सारी बात संसद पर छोड़ दी जानी चाहिए थी, संसद जो चाहे निर्णय करती। परन्तु 
चूंकि प्रारूप समिति आदर्श के रूप में भारत सरकार अधिनियम, 935 का लगभग 
है पालन कर रही है अतः मुझे कुछ नहीं कहना है। में तो केवल एक 
तब देना 8 गा कि प्राधिकारी भविष्य में इस प्रश्न को हल्के ढंग से न लें, 
क्योंकि यह [, नगरपालिकाओं, जिला बोड्डों, स्थानीय बोर्डों, यूनियन बोर्डों आदि 
जैसी स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के कल्याण और अस्तित्व का प्रश्न है। इन 
सबका भाग्य इन उपबन्धों के साथ अभिन्‍न रूप से जुड़ा हुआ है। यदि उनके 
कराधान के अधिकार को बने रहने दिया जाता है तो ठीक है। इससे उनके लिए 
अपना काम चलाने के लिए किंचित साधन उपलब्ध होते रहेंगे। यदि इनका कराधान 
का यह अधिकार समाप्त किया गया तो स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए घातक ही 
सिद्ध होगा। मुझे केवल यही कहना है। महोदय, आपका धनन्‍्यवाद। 


*थ्री चिमनलाल चाकूभाई शाह (सौराष्ट्र): अध्यक्ष, महोदय, अनुच्छेद 264 
को अनुच्छेद 266 के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए जो कि मैं समझता हूं शीकघ्र 
ही संशोधन संख्या 272 के अंतर्गत पेश किया जायेगा। इन दोनों अनुच्छेदों में 


]792] भारतीय संविधान-सभा [9 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[ श्री चिमनलाल चाकृभाई शाह] 


पारस्परिकता का सिद्धांत अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात्‌ संघ की सम्पत्ति पर राज्य द्वारा कर 
नहीं लगाये जायेंगे और राज्य की सम्पत्ति पर संघ द्वारा कर नहीं लगाये जायेंगे। 
मैं इस सिद्धांत को स्वीकार करता हूं। परन्तु जब संघ की सम्पत्ति को राज्य के 
कराधान से मुक्त रखा जाता है तो इसका अर्थ यह भी है कि राज्य के भीतर 
किसी भी प्राधिकरण द्वारा कराधान से भी वह मुक्त होगी। मैं भी यह मानता हूं 
कि ऐसा ही होना चाहिए, क्‍योंकि यदि यह बात स्थानीय प्राधिकरणों की इच्छा 
पर छोड़ दी जाती है कि वे जेसे चाहे वेसे संघ की सम्पत्ति पर कर लगायें 
तो राज्य के लिए यह आसान हो जायेगा कि वह करारोपण का काम स्थानीय 
प्राधिकरण को सौंप दे जिससे कि स्थानीय प्राधिकरण संघ की उस सम्पत्ति पर 
कर लगा सके जिस पर कि स्वयं राज्य नहीं लगा सका हो। इसलिए, अनुच्छेद 
264 और 266 में अन्‍्तर्भूत सिद्धांत के साथ मेरा कोई विवाद नहीं है तथापि, 
मैं सदन का ध्यान दो बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। 


जिस स्थानीय प्राधिकरण के साथ मेरा संबंध रहा है, वह है बम्बई नगर निगम 
और मैं उसकी ओर से बोल रहा हूं। बंबई नगर निगम का अपने राजस्व के 
स्रोत बढ़ाने के लिए बम्बई सरकार के साथ अनेक वर्षों से विवाद चल रहा हेै। 
यह विवाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अभी हाल ही में बम्बई सरकार ने 
निगम के राजस्व के स्रोत बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए श्री ए.डी. 
शराफ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। एक स्थानीय निकाय के राजस्व 
के स्रोत बहुत सीमित और साथ ही बेलचक होते हैं। स्थानीय निकाय को उस 
अधिनियम के क्षेत्राधिकार में रहकर ही करारोपण करना होता है जिसके द्वारा उसे 
करारोपण की शक्ति प्रदान की गई हो। इसके विपरीत केन्द्रीय सरकार की करारोपण 
की शक्ति असीम होती है। स्थानीय प्राधिकरणों के दायित्व और उत्तरदायित्व उत्तरोत्तर 
बढ़ रहे हैं और इनके साथ-साथ उनका व्यय भी बढ़ रहा है। बम्बई नगर निगम 
को हालांकि उसे सबसे अधिक समृद्धिशील निगमों में से एक माना जाता है अपना 
व्यय वहन करने में कठिनाई अनुभव हो रही है। गत वर्ष बम्बई सरकार ने उसके 
घाटे को पूर करने के लिए 50 लाख रुपये का अनुदान दिया था और उसी 
प्रकार इस वर्ष भी 50 लाख रुपये दिये हैं। यह इसलिए सम्भव हुआ है कि 
प्रान्त की कांग्रेस सरकार का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण है और निगम में कांग्रेस दल 
बहुमत में है और ये दोनों सहयोग से काम कर रहे हैं। परन्तु मेरा निवेदन हे 
कि स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी स्थिति में नहीं रहने दिया जाना चाहिए कि वह 
प्रत्येक बार भीख मांगे। अत: कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए जिससे 
कि स्थानीय प्राधिकरण राजस्व के अपने न्यायोचित स्रोतों से वंचित हो जाये। मुझे 
विश्वास है कि अनुच्छेद 264 का उद्देश्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूखा मारना नहीं 
दा और यदि माननीय वित्तमंत्री इस बारे में आश्वासन दें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता 

गी। 

अनुच्छेद 266 में कहा गया है कि राज्य की सम्पत्ति एवं आय संघीय कराधान 
से मुक्त होगी। क्या इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ होगा कि राज्य के भीतर 
यदि किसी स्थानीय प्राधिकरण की सम्पत्ति एवं आय भी कराधान से मुक्त होगी? 
यदि इसका यही अर्थ है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। दूसरे, अनुच्छेद 266 के खण्ड 
(2) और (3) के अंतर्गत संसद को राज्य द्वारा किये जाने वाले किसी व्यापार 
अथवा कारोबार पर करारोपण की शक्ति प्रदान की गई है। क्‍या अनुच्छेद 264 
में भी तदनुरूप उपबन्ध नहीं किया जाना चाहिए? क्‍योंकि हम जिस राष्ट्रीयकरण 
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की नीति पर चल रहे हैं, उसके अनुसार हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार बड़े-बड़े 
उपक्रमों का अधिग्रहण करे और इसके पास प्रचुर सम्पत्ति हो जाये और ऐसी 
सम्पत्तियां राज्य के सीमा क्षेत्र में भी हो सकती है। तो क्या आप चाहेंगे कि राज्य 
को और स्थानीय प्राधिकरणों को संघ की उन सम्पत्तियों पर करारोपण की अनुमति 
नहीं दी जाये जो कारोबार के लिए संघ के स्वामित्व में हैं? उदाहरणार्थ, अनेक 
स्थानीय प्राधिकरण परिवहन सेवाओं, सार्वजनिक उपयोग की कम्पनियों, विद्युत 
उपक्रमों आदि का अधिग्रहण कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस विषय में आश्वासन 
दिया जाये कि ऐसी परिवहन सेवाओं और सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं से स्थानीय 
प्राधिकरणों को होने वाली आय संघ के करारोपण से, विशेषकर आयकर से, मुक्त 
होगी। उदाहरणार्थ, बम्बई नगर निगम ने हाल ही में ट्रामबे, बस और विद्युत उपक्रमों 
का अधिग्रहण किया है। यह उसके लिए काफी अतिरिक्त राजस्व का स्रोत होगा 
और यदि उस पर कर, विशेषकर आयकर लगेगा तो उसका राजस्व का यह स्त्रोत 
घट जायेगा। अतः मैं डॉ. अम्बेडकर से अनुरोध करूंगा कि वह इन दो बातों पर 
विचार करें, अर्थात्‌ () क्या अनुच्छेद 266 में यह आवश्यक नहीं हे. 


“माननीय डॉ. बी.,आर. अम्बेडकर: अभी हम अनुच्छेद 264 पर विचार कर 
रहे हैं, न कि अनुच्छेद 266 पर। जब हम अनुच्छेद 266 पर विचार करेंगे तो 
इस बारे में भी विचार किया जायेगा। 


*थ्री चिमनलाल चाकूभाई शाहः यदि आप चाहते हैं कि मैं अभी इस बारे 
में कुछ नहीं कहूं तो मैं नहीं कहूंगा। परन्तु मैं समझता हूं कि ये दोनों अनुच्छेद 
परस्पर सम्बद्ध हैं और एक को दूसरे के साथ ही पढ़ा जाना आवश्यक है। इसी 
एक कारण से स्थानीय निकायों को संघ की सम्पत्ति पर करारोपण की अनुमति 
नहीं दी जा रही है, क्‍योंकि अनुच्छेद 266 के अन्तर्गत आप राज्य की सम्पत्ति 
को और राज्य की सम्पत्ति से होने वाली आय को भी संघीय कराधान से मुक्त 
रख रहे हैं। इन्हीं दो बातों की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था। 


*थ्री बी.एम. गुप्ते (बम्बई : जनरल): महोदय, मैं श्री सिधवा के संशोधन 
का समर्थन करता हू। केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को स्थानीय निकायों के कराधान 
से मुक्त रखने के विषय में काफी समय से शिकायत रही है और यह दुर्भाग्य 
की बात है कि प्रारूप समिति ने इसे दूर करने का प्रयत्न नहीं किया। वर्तमान 
स्थिति का कुछ सिद्धांतों के आधार पर पक्ष लिया जाता है और मैं यह मानने 
को तैयार हूं कि वे सैद्धांतिक रूप से सही हें, परन्तु मैं समझता हूं कि व्यावहारिक 
दृष्टि से वे सही नहीं हें। 


इसके पक्ष में एक इस सिद्धांत का सहारा लिया जाता है कि स्थानीय निकायों 
में केन्द्रीय सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और इसके पास कराधान पर नियंत्रण 
रखने के कोई समाधान नहीं हैं, और यह तर्क दिया जाता है कि कराधान की 
शक्ति लगभग विनाशकारी शक्ति है। अत: यह स्वाभाविक है कि केन्द्रीय सरकार 
ऐसी शक्ति स्थानीय निकायों को आंख मूंद कर नहीं दे सकती। सिद्धांततः तो यह 
बात सही है प्स्तू व्यवहार में सही नहीं है क्‍योंकि स्थानीय निकाय आखिर राज्य 
के अधीन हैं राज्य केन्द्रीय सरकार के अधीन हें। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: ऐसी कोई बात नहीं हे। 


*भ्री बी.एम. गुप्ते: यद्यपि जिस संविधान का हम देश के लिए निर्माण कर 
रहे हैं उसमें इसे हम संघीय राज्य कहते हैं फिर भी जो चित्र सामने उभर रहा 
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[श्री बी.एम. गुप्ते] 


है वह संघीय राज्य का नहीं हैं। मैं तो इसे एकात्मक सरकार का विकेन्द्रीकृत 
रूप कहूंगा। इस संविधान के अन्तर्गत न केवल स्थानीय निकाय अपितु कोई राज्य 
भी संघ की अवज्ञा नहीं कर सकता। अत: यह कहना सही नहीं है कि स्थानीय 
निकाय पर केन्द्र का कोई नियंत्रण नहीं होता। अन्यथा भी कराधान की कुछ 
व्यावहारिक सीमाएं हैं। स्थानीय निकाय साधारण व्यक्तियों पर जिस दर से कराधान 
कर सकता हे उससे अधिक दर से संघ की सम्पत्ति पर कर नहीं लगा सकता। 
यदि कर की दर अत्यधिक ऊंची होगी तो करदाता उसके विरुद्ध आवाज उठा 
देंगे ओर यदि कर की दर अत्यधिक ऊंची नहीं है तो कोई कारण नहीं है कि 
उसी दर पर संघ की सम्पत्ति पर कर न लगाया जाये। इसके अतिरिक्त जिला 
न्यायाधीश अथवा नगर दण्डाधिकारी से न्यायिक अपील भी की जा सकती हे। 
अतः यह नहीं कहा जा सकता कि स्थानीय निकाय की कराधान शक्ति पर केन्द्र 
का कोई नियंत्रण नहीं है। अत: इस आधार पर वर्तमान स्थिति का समर्थन नहीं 
किया जा सकता। 


इसके अतिरिक्त एक अन्य सिद्धांत का सहारा लिया जाता है और वह यह 
है कि स्थानीय निकाय आखिर सरकार की ही अधीनस्थ इकाइयां हैं, केन्द्रीय सरकार, 
राज्यों और स्थानीय निकायों को मिलाकर सम्पूर्ण सरकार बनती है और प्रशासन 
का एक अंग प्रशासन के दूसरे अंग पर कर नहीं लगा सकता। यह तर्क भी 
मान्य नहीं है। मैं आपको एक अन्य उदाहरण दूंगा आप एक ही सरकार के 
दो विभागों को लें। यदि केन्द्रीय सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग को तार 
भेजता है तो स्वाभाविक है कि उसे तार शुल्क अदा करना होगा। हे विभाग 
नामे डालता है और दूसरा विभाग जमा करता है। अतः मेरा निवेदन है कि इस 
मामले में यह सुविधा का और सापेक्ष आवश्यकता का प्रश्न अधिक है, न कि 
शुद्ध सिद्धां। का अथवा कड़े नियम का। 


जहां तक सापेक्ष आवश्यकता का संबंध है, मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछना 848 
कि क्या स्थानीय निकाय की धन की आवश्यकता अधिक हे अथवा संघ की 
को कराधान से मुक्त रखने की आवश्यकता अधिक है। स्थानीय निकाय प्रतिदिन 
लोगों के सम्पर्क में आते हैं, इनके क्रियाकलापों का लोगों के दैनिक जीवन से 
संबंध रहता है, अतः यह स्वाभाविक है कि उनके उत्तरदायित्व भी अधिक होते 
हैं। उनकी वित्तीय स्थिति पहले ही सुदृढ़ नहीं है। केन्द्रीय सरकार उन्हें कोई अनुदान 
नहीं देती। और केन्द्रीय सरकार यदि उन्हें कोई अनुदान नहीं देती तो उसे कम 
से कम अपनी सम्पत्तियों पर स्थानीय निकायों को कर क्‍यों नहीं अदा करना चाहिए? 
इन करों से स्थानीय निकायों की कार्यकुशलता बढ़ेगी और उस सीमा तक बढ़ी 
हुई स्थानीय निकायों की कार्यकुशलता से स्थानीय निकायों के क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय 
सरकार की सम्पत्तियां और उन सम्पत्तियों से लाभ उठाने वाले व्यक्ति लाभान्वित 
होंगे। फिर संघ सरकार द्वारा एक-एक भेद किया जाता है। संघ सरकार सेवाओं 
के लिए लगाये जाने वाले कर अदा करने को तैयार है। मैं जानता हूं कि सेवाओं 
संबंधी करों और गैर सेवा करों के बीच भेद किया जाता हे, परन्तु वह भेद केवल 
इस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है कि स्थानीय निकायों को सेवाओं संबंधी 
करों से कोई लाभ नहीं अर्जित करने चाहिए। कोई सेवा संबंधी कर ठीक उसी 
राशि तक सीमित होना चाहिए जो इस सेवा के प्रयोजनार्थ आवश्यक है। सेवाओं 
संबंधी कर और गैर-सेवा कर के वर्गीकरण की व्यवस्था इसी आशय से की गई 
थी। इसका अर्थ यह नहीं हैं कि गैर-सेवा करों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। 
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स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं से अप्रत्यक्ष रूप से 
लाभ प्राप्त होता है। मान लीजिये कि किसी नगर में केन्द्रीय सरकार का एक 
बहुत बड़ा कार्यालय है और उस कार्यालय तक सड़क से होकर पहुंचने का रास्ता 
है। स्थानीय निकाय द्वारा उस सडक का निर्माण किया जाता है, वहां प्रकाश की 
व्यवस्था की जाती हैं और उसको सफाई की जाती हैं। आप कहेंगे कि क्‍योंकि 
प्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ नहीं होता अत: आप गैर सेवा कर अदा करने के 
लिए बाध्य नहीं हैं, परन्तु आपको स्थानीय निकाय की सामान्य सेवा का लाभ 
अवश्य प्राप्त होता है जिसका इन गैर सेवा करों द्वारा रख रखाव होता है। अतः 
इस संबंध में इस भेद का लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों का 
रख रखाव किया जाना आवश्यक है और राज्य से अथवा केन्द्र से अनुदान प्राप्त 
किये बिना ही वे कार्य नहीं कर सकते। इसमें सिद्धांत का कोई प्रश्न नहीं है 
स्वयं अनुच्छेद में ही एक अपवाद है, और इसलिए इस संशोधन को स्वीकार करने 
में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 

यह बात निश्चित रूप से स्वीकार्य है कि केन्द्र अनिवार्यतः शक्तिशाली होना 
चाहिए परन्तु दुर्बल इकाइयों अथवा दुर्बल लघु इकाइयों के आधार पर केन्द्र 
शक्तिशाली नहीं हो सकता। ये स्थानीय निकाय लघु इकाइयां हैं जिनका जनता से 
घनिष्ठ सम्पर्क होता है और जब तक वे कुशलतापूर्वक कार्य नहीं करते और 
शक्तिशाली नहीं होते तब तक उनकी अकुशलता एवं दुर्बलता का प्रभाव स्वयं 
संघ सरकार पर पड़ना अवश्यम्भावी है। अत: मैं संशोधन का समर्थन करता हूं। 

*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: महोदय, अब प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाये। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि प्रश्न अब मतदान के लिए रखा जाये”। 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 

*आ्री आर.के. सिधवाः जो सदस्य बोले हैं उनके विचारों की समानता की 
दृष्टि से क्‍या माननीय डॉ. अम्बेडकर कृपया स्थिति पर पुनर्विचार करेंगे? 

“बाबू राम नारायण सिंह (बिहार : जनरल): महोदय, यह 25 च्छेद बहुत 
महत्वपूर्ण है अत: इस पर चर्चा इतनी जल्दी समाप्त नहीं की चाहिए। 

“अध्यक्ष: सदस्यों ने अपने-अपने विचार सदन के समक्ष व्यक्त कर दिये हें। 
अब डॉ. अम्बेडकर वाद-विवाद का उत्तर देंगे 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: महोदय, सर्वप्रथम मैं प्रस्तावित अनुच्छेद 
के खण्ड (2) के उपबन्धों का उल्लेख करूंगा। मैं समझता हूं कि इस बात 
पर सभी सहमत होंगे कि इस खण्ड (2) का आशय यशथापूर्व बनाये रखना 

। फलत: खण्ड (2) के उपबंधों के अन्तर्गत जो नगरपालिकाएं संविधान के प्रारम्भ 

से ठीक पहले संघ की सम्पत्तियों पर कोई विशेष कर लगा रही हों ऐसी सम्पत्तियों 
पर अथवा किसी भी ऐसी सम्पत्ति पर जो उन करों के लगाये जाने के लिए 
दायी हों अथवा दायी मानी जाती हों, वे कर लगाती रहेंगी। खण्ड (2) का 
मात्र यही प्रयोजन है कि जो कर इस समय लगाये जा रहे हैं उनके स्वरूप की 
जांच करने का संसद को प्राधिकार हो। खण्ड (2) में केवल एक बचाव खण्ड 
के सिवाय और कुछ नहीं है, अर्थात्‌, “जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध 
न करें।” जब तक संसद अन्यथा उपबन्ध नहीं करे, वर्तमान स्थानीय प्राधिकरण 
चाहे वे नगरपालिकाएं हों अथवा स्थानीय बोर्ड, केन्द्र की सम्पत्तियों पर कर लगाते 
रहेंगे। अत: जहां तक यथापूर्व स्थिति का संबंध है, अनुच्छेद 264 में किये गये 
उपबन्धों के साथ कोई टकराव नहीं हो सकता। 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


केवल एक यही प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि क्‍या खण्ड (2) द्वारा दिया 
गया अधिकार पूर्ण होगा अथवा उसमें अन्तर्विष्ट इस परन्तुक के अध्यधीन होगा 
कि “जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे” एक अन्य स्थान पर 
इस विषय पर चर्चा के दौरान मैंने सदन के विचारार्थ कुछ तर्क दिए थे। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू (संयुकतप्रांत : जनरल): वह “अन्य स्थान” कौन-सा 
है जिसका मेरे माननीय मित्र उल्लेख कर रहे हैं? क्या इस सभा का कोई अन्य 
सदन भी हे? 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता, 
इसीलिए मैं “एक अन्य स्थान” कह रहा हूं। चूंकि वहां जो तर्क मैंने दिये थे 
उन्हें विकृत रूप में उद्धृत किया गया है, इसलिए मैं समझता हूं कि सदन उनके 
महत्व से प्रभावित नहीं हुआ है। अतः मैं अपने उन तरकों को दोहराना चाहूंगा 
चूंकि वे गे ही तर्क हैं और मैं उन्हें इस तरह दोहराना चाहूंगा कि सदन उन्हें 
समझ सके। 


तब मैंने कहा था कि स्थानीय प्राधिकरण को इस बात का पूर्णाधिकार देना 
कठिन हे कि वह संघ की सम्पत्तियों पर बिना किसी सीमा अथवा शर्त के जैसे 
चाहे कर लगाये और इसके लिए मैंने दो तर्क दिये थे। प्रथम, मैंने कहा था, 

ओर अब में यहां भी गा कि सिद्धांत रूप से यह सोचना असम्भव हे 
कि किसी संगठन विशेष में व्यक्ति का अथवा उसके हितों का प्रतिनिधित्व 
न हो और उस संगठन को उस व्यक्ति की सम्पत्ति पर कर लगाने का असीम 
अधिकार दे दिया जाये। यह सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है 
ओर मैंने कहा था कि जहां तक स्थानीय प्राधिकरणों का संबंध है, चाहे वे 
नगरपालिकाएं हों अथवा स्थानीय निकाय या जिला बोर्ड हों, उनमें केन्द्रीय सरकार 
का वास्तव में कोई प्रतिनिधि नहीं होता। यही बात मैंने अन्यत्र कही थी था 
मैंने कहा था कि किसी स्थानीय निकाय को कराधान का अधिकार 
विधानमण्डल, अर्थात्‌ राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि से प्राप्त होता 
है। केन्द्र के लिए यह जानना असम्भव है कि कराधान का कौन-सा विशेष स्रोत, 
जो संविधान द्वारा राज्य विधानमंडल को दिया गया है, उस राज्य विधानमंडल द्वारा 
स्थानीय प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। स्थानीय प्राधिकरण की कराधान 
की शक्ति आखिर राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई जाने वाली विधि से ही प्राप्त 
होगी। इस समय यह जानना पूर्णतः असम्भव है कि राज्य विधानमण्डल केन्द्रीय 
सरकार की सम्पत्ति पर स्थानीय निकाय को कौन-सा विशेष कर लगाने का अधिकार 
देगा फलत: यह न जानते हुए कि कर का स्वरूप क्‍या होगा, कितना कर लगाया 
जायेगा, केन्द्रीय सरकार से यह आशा करना वस्तुतः अनुचित है कि वह कर का 
स्वरूप जाने बिना, उसका परिणाम जाने बिना, स्थानीय निकाय के प्राधिकार के 
प्रति अपने को समर्पित कर दे। 


यही कारण है कि खण्ड (2) में यह प्रतिबन्ध रखने का विचार है कि, इससे 
पहले कि संसद स्थानीय प्राधिकरण को केन्द्र की सम्पत्ति पर कर लगाने दे, संसद 
को अवसर प्राप्त होना चाहिए कि वह स्थानीय प्राधिकरण की करारोपण की शक्ति 
की जांच करे और यह भी देखे कि स्थानीय प्राधिकरण कितना कर लगाना चाहता 
है। जैसाकि मैंने कहा, संसद का अथवा जिन्होंने इस अनुच्छेद का प्रस्ताव किया 
है उनका ऐसा आशय कदापि नहीं है कि संसद खण्ड (2) द्वारा प्राप्त अधिकार 
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का जब प्रयोग करे तो वह स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाये जाने वाले करों से 
केन्द्रीय सम्पत्ति को पूर्णतया मुक्त रखे। इस परन्तुक को जोड़ने का मात्र यही कारण 
है कि इसके कि संसद स्थानीय प्राधिकरण द्वारा केन्द्र की सम्पत्ति पर लगाये 
जाने कर को स्वीकार करें, संसद को उन करारोपण प्रस्तावों की जांच करने 
का अवसर प्राप्त होना चाहिए। जहां तक खण्ड (2) का संबंध हे में नहीं समझता 
कि इसमें कोई असमानता को बात है। दूसरे, स्थानीय प्राधिकरणों को जो वित्तीय 
संसाधन इस समय उपलब्ध है उनमें खण्ड (2) से कोई अन्तर नहीं पड़॒ता। 

तथापि, एक बात अब मेरे ध्यान में आई है कि खण्ड (॥) में एक प्रकार 
की त्रुटि है जिसे दूर करने के लिए मैं तैयार हूं। खण्ड (2) उन नगरपालिकाओं 
अथवा स्थानीय प्राधिकरणों के मामलों से संबंधित है जो वह कर लगाते रहे हैं। 
हमारा भी यह विचार है कि यह वांछनीय है कि यह अधिकार केवल उन 
नगरपालिकाओं अथवा स्थानीय प्राधिकरणों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए जो 
इस प्रकार का प्रयोग करते रहे हैं, अपितु संसद केन्द्र की सम्पत्ति पर करारोपण 
का विशेषाधिकार उन नगरपालिकाओं तथा स्थानीय बोर्डों को भी दे जिन्होंने अब 
तक इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया अथवा कर नहीं पाये। अत: में खण्ड 
() में निम्नलिखित शब्द जोड़ने के लिए तैयार हूं: 
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[“'किसी राज्य द्वारा', शब्दों से पहले “जहां तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा 

उपबन्ध न करे, वहां तक' शब्द जोडे जाएं।”] 

इसका आशय यह है कि संसद को यह अधिकार मिल जायेगा कि वह अन्य 
ऐसी नगरपालिकाओं को तथा अन्य स्थानीय बोर्डों को करारोपण का अधिकार दे 
सके अथवा उनके द्वारा करारोपण को मान्यता दे सके जिन्हें अब तक ऐसी मान्यता 
प्राप्त नहीं है। मैं समझता हूं कि यह एक त्रुटि है जिसे मैं सुधारने के लिए तैयार 
ड ताकि जो स्थानीय प्राधिकरण करारोपण करते रहे हें और जो नहीं करते रहे 
! उनमें कोई भेदभाव न रहें। संविधान को स्वीकृत करने के पश्चात्‌ भी संसद 
को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह विधि का निर्माण करके उन नगरपालिकाओं 
और स्थानीय प्राधिकरणों को करारोपण का अधिकार दे सके जो अब तक करारोपण 
नहीं कर रहे हैं। इससे परे जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। 

*शआ्री श्यामनन्दन सहाय (बिहार : जनरल) वर्तमान भारत सरकार अधिनियम, 
]935 के अन्तर्गत भी नगरपालिकाओं को भारत सरकार के भवनों पर करारोपण 
की अनुमति नहीं थी। 

“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः यही बात मैंने कही हेै। में अपना तर्क 
विस्तृत रूप में रख सकता था परन्तु मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि मैंने स्वीकार 
कर लिया है कि यथापूर्व स्थिति बनाये रखनी चाहिए। केवल संवैधानिक दृष्टि से 
मुझे खण्ड (2) पर घोर आपत्ति होती और मैं इसको अनुमति न देता परन्तु हम 
प्रारम्भिक अवस्था से नहीं चले हैं, इस पर बहुत कुछ लिखा गया है जो हमारे 
समक्ष हे, अत: जो लिखा है उसे मैं समाप्त करना नहीं चाहता। यही कारण है 
कि मैं खण्ड (2) को कि ओर खण्ड (]) संशोधित करूंगा जिससे कि संसद 
उन नगरपालिकाओं को सम्पत्ति पर करारोपण की अनुमति दे जो अब तक 
उस पर करारोपण नहीं करती रही हे। 


“बाबू राम नारायण सिंह: डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि संसद स्थानीय निकायों 
के अपने-अपने दावों पर बाद में विचार करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस संविधान 


]798] भारतीय संविधान-सभा [9 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[बाबू राम नारायण सिंह] 


के पारित होने का तत्काल क्‍या परिणाम होगा। उदाहरणार्थ मेरे प्रान्त बिहार में कुछ 
जिला बोर्ड, विशेषकर हजारी बाग जिला बोर्ड, सरकारी कोयला खान से सडक 
उपकर के रूप में सदा भारी राशि प्राप्त करते हैं। क्‍या मैं जान सकता हूं कि 
क्या इस संविधान के पारित होते ही वह अदायगी समाप्त कर दी जायेगी अथवा 
संसद द्वारा इसका निर्णय किये जाने तक वह अदायगी जारी रहेगी? 


*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: महोदय, में करारोपण के अलग-अलग 
मामलों पर कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता, परन्तु सामान्य प्रस्ताव पूर्णतया स्पष्ट 
है कि यदि कोई नगरपालिका अथवा स्थानीय बोर्ड केन्द्र की सम्पत्ति पर तथा ऐसी 
अन्य सम्पत्ति पर जिसकी करारोपण के लिए देयता ठहराई जाये, कर लगाता रहा 
तो वह आगे भी लगाया जाता रहेगा। जो नगरपालिकाएं वे कर लगा रही हैं उनकी 
स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। 


*अ्री आर.के. सिधवाः इस समय, भारतीय रेलवे करारोपण अधिनियम के 
अंतर्गत, यदि स्थानीय निकाय कर की अदायगी की मांग करते हैं तो उसके लिए 
एक अधिसूचना जारी करनी होती है। क्‍या मैं जान सकता हम क्या डॉ. अम्बेडकर 
उस धारा को संशोधित करने पर विचार करने के लिए हैं? निस्संदेह, इसमें 
यहां संशोधन नहीं किया जा सकता, परन्तु क्‍या रेलवे मंत्री यह आश्वासन देने 
के लिए तैयार हैं कि संसद में उसमें संशोधन होने जा रहा है? 

“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: महोदय, मेरी कामना है कि मेरे मित्र 
श्री सिधवा रेलवे कराधान अधिनियम से उचित सबक सीखें, संसद ने एक अधिनियम 
पारित करके स्वेच्छा से मान लिया है कि स्थानीय प्राधिकरण रेलबे की सम्पत्ति 
पर कर लगा सकते हैं। कोई भी संसद स्वेच्छा से मान सकती है कि स्थानीय 
प्राधिकरण उसकी सम्पत्ति पर कर लगाये और यह संदेह करने का कोई कारण 
नहीं हे कि संसद इसी ढंग से अपनी अन्य सम्पत्तियों पर स्वेच्छा से कर लगाये 
जाने की अनुमति नहीं देगी। यदि रेलवे सम्पत्ति करारोपण अधिनियम को उचित 
ढंग से कार्य रूप नहीं दिया जाता अथवा यदि उसमें कोई त्रुटि है तो संसद उसमें 
संशोधन कर सकती है और मैं समझता हूं कि श्री सिधवा न्यायालय में भी जा 
सकते हैं और यदि रेलबे सम्पत्ति करारोपण अधिनियम के अन्तर्गत धन देय हो 
तो उसे वसूल कर सकते हें। 


*अध्यक्ष: अब मैं संशोधन सदन के मतदान के लिए रखूंगा। संख्या 435, 
श्री सिधवा। 


*थ्री आर.के. सिधवा: महोदय, उन्होंने खण्ड (]) में जो सुधार किया हे 
उसको देखते हुए मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता। 


सशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया। 


“अध्यक्ष: अब में खण्ड () में डॉ. अम्बेडकर के संशोधन द्वारा रूप भेदित 
रूप में प्रस्तावित अनुच्छेद को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। 


प्रश्न यह हैः 
“कि प्रस्तावित अनुच्छेद 264, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बने।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


संविधान का प्रारूप [799 


अनुच्छेद 264, संशोधित रूप में, संविधान में जोड़ दिया गया। 
अनुच्छेद 265 


*अध्यक्ष: अनुच्छेद 265, एक संशोधन है जिसकी सूचना पंडित गोविन्द वलल्‍लभ 
पंत द्वारा दी गई है और इसमें अनुच्छेद 264-क रखने का प्रस्ताव है, परन्तु वह 
उपस्थित नहीं हैं। अत: अब हम अनुच्छेद 265 को लेते हैं। संशोधन संख्या 306। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: महोदय मैं प्रस्तुत करता हूं: “कि अनुच्छेद 
265 में, “8 एगंणा क्षीए्३ए (संघ रेल)' शब्दों, जहां कभी भी इनका प्रयोग हुआ 
हो, के स्थान पर, ५ ॥थ्वीए३५ (किसी रेल)' शब्द रखे जाएं।” 


सप्तम अनुसूची की सूची में हमने जो परिवर्तन किये हैं यह मुख्यतः उनका 
पारिणामिक संशोधन हे। 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 265 में, संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2953 के संदर्भ 
में- 


(क) “$8ए९ ग॥ $0 थि/ 85 रिक्षाक्ाशा। ॥39, 09 4879, णी2एा56 [॥0ए06 (जहां 
तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे)' शब्द निकाल दिये जायें, 


(ख) “ाए 5प्ला ]8७ ॥ए०थञाट (तथा विद्युत के विक्रय पर कोई कर-आरोपण 
करने) ' से आरम्भ होने वाले और 'डपफ्रह्मा॥ (पथ्रापाए ् ढ०लागंलाए (विद्युत 
की प्रचुर मात्रा के अन्य उपभोक्ताओं से लिया जाता है, इतना कम होगा जितनी 
कि कर की राशि है)' से समाप्त होने वाले शब्द निकाल दिये जायें।” 


*अध्यक्ष: इस अनुच्छेद में चूंकि कोई अन्य संशोधन प्रस्तुत करने के लिए 
नहीं है अतः यदि कोई सदस्य बोलना न चाहता हो तो मैं प्रश्न सभा के मतदान 
के लिए रखाूंगा। 


प्रश्न यह हैः: 


“कि अनुच्छेद 265 में, “8 एांणा ॥शाीफ़व4५ (संघ रेलवे)” शब्दों, जहां कहीं 
भी ये प्रयोग में आये हों, के स्थान पर, शाह ॥भाीए०५ (कोई रेलवे)' शब्द 
रखे जायें।” 


सशोधन स्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 265 में, संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2953 के संदर्भ 
में- 


(क) (४8ए९॥॥ 80 थि' 88 रिक्षाक्राशा ॥39, 09 ।8ए ००5९ 90ए096 ( जहां 
तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे)' शब्द निकाल दिये जायें, 


600] 


[ अध्यक्ष ] 


भारतीय संविधान-सभा [9 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


(ख) “ाए इपला ]48छ गगए05आए्ट (तथा विद्युत के विक्रय. पर कर-आरोपण 
करने) ' से आरम्भ होने वाले और “फ्रश्ग्राांब वृप्थ्रागए ण॑ ००्लांलाए (विद्युत 
की प्रचुर मात्रा के अन्य उपभोक्ताओं से लिया जाता है, इतना कम होगा, जितनी 
कि कर की राशि है)' से समाप्त होने वाले शब्द निकाल दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह है किः 
“कि अनुच्छेद 265, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बने।” 


प्रस्तावित स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 265, सशोधित रूप में, संविधान में जोड़ दिया गया। 


“माननीय डॉ. 


अनुच्छेद 265 के 


जलाफाणा वा 
(ऋकांएणा 0५9 996 
ज76596९ ए एव 
णा ढाल्टालाफज वा 
९856९ 0ा एशाशबिाा] 
बप0765. 


नवीन अनुच्छेद 265-क 


बी.आर. अम्बेडकर: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: “कि 
पश्चात्‌ यह अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाये: 


“265 ७. (]) 83५९८ शा 50 शशि! 35 6 ?€8छातशा। 749 99५ 
णा0ला 0 जञांइठट [0५092९, ॥0 ]8ए9 08 ४46 व] (0०6 प- 
77९0929ए 9०0 6 ०एग्रालात्शालशा ए ॥85 (णाश्वापाणा 
$॥9|] 005९, ० 3प॥0756 ॥6 गाए0्शा0णा 0 , 8 कह ॥] 
7९59९८९  णए जशांजी भाए एल ण ९6टांलॉए ४0९०१, शलाश- 
272९6, ८णा5प्रा7०0, तंडआ॥)प्राटव 9 506 99 धाए 3प]॥079 €६- 


(80]9॥6९6 99 थाए €्शांडगा9 ।4ए 07 काए ।4ए 7406 99 74 क्षाता 00 76204772 
0०7 6९ए200.ञए भाए वाशि-9986 ॥एश ण 7ए2-५३।।९ए. 


4>फ्ुक्ादांक्र-नय 78 2875९, 6 ९5एछा2580 9ए व7 00९6 ॥95$ ॥6 596 


पानी या विद्युत के 
विषयों में राज्य द्वारा 
लिये जाने वाले करों 
से कुछ अवस्थाओं 
में विमुक्ति। 


गाल्क्ााए 35 क था।]6 307 ण का5$ (णाशापाणात, 7 


[265-क () जहां तक कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा 
उपबन्ध करे, उसको छोड़कर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहले किसी राज्य में की गई प्रवृत्ति विधि, किसी पानी या 
विद्युत के बारे में, जो किसी अन्तर्राज्यक नदियों या नदी-दूनों 
के विनियमन या विकास के लिए किसी वर्तमान विधि से, 
अथवा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि से, स्थापित किसी 


प्राधिकारी द्वारा जमा की गई, पैदा की गई, उपमुक्त, वितरित या बेची गई है, 
कोई कर आरोपित नहीं करेगी और न कर का आरोपित करना प्राधिकृत करेगी। 


व्याख्या.-इस खण्ड में, “प्रवृत्ति विधि” अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो इस 


संविधान के 307 


अनुच्छेद में हे।] 


संविधान का प्रारूप [80 


अनुच्छेद के निम्नलिखित पैराग्राफ में, मैं आपकी अनुमति से कुछ नये शब्द 
पुनःस्थापित करना चाहता हूं और उन शब्दों के साथ में इसे पेश करता हूं:- 

“(2) 6 ॥6शांड9प्राठ एा 3 9898 799 09 4ए 0052, 0' 3प]07$6 [6 
वए0भागा ०02, भाए 5परटा (85 38 5 गला706०5 ॥ 2875९ () णए थां$ 706 फपा 
]0 5पट |4एछ 43ए6 भाए शीहलिए प्रा055 ॥ ]95$, शीट ॥2 79 726९॥ 7252ए९व 00 ॥6 
९णाडहरवल्ाबाणा एणी 6 शिटल्शवद्ा, 72एटए९९ भ्रां5 355९7, व व थाए छपरा ]9छ 
[0णं4व65 [ण ॥6 फिवरांणा ए ॥6 73०58 राव गाल गाटावशा$ एा इपरी (88 09५ 
॥69$ 025 0 ०0965 00 08 7806 परा020' ॥6 ]8ए 09 9 3प7079 , (6 ]9ए 
8॥9 97006 6० ॥6 छ9९एशं0प5 ८णाइशा ण 6 शव 9थां।2 009ा॥76९4 0 ॥6 
॥रगंताए रण भाए छपी 7प४ णा "कल, 

[(2) किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इस अनुच्छेद के खण्ड () 
में वर्णित कोई कर आरोपित या आरोपित करना प्राधिकृत, कर सकेगा, किन्तु ऐसी 
किसी विधि का तब तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति के 
विचार के लिए रक्षित रखे जाने के पश्चात्‌ उसकी अनुमति मिल गई हो, तथा 
यदि ऐसी कोई विधि ऐसे करों की दरों और अन्य प्रासंगिक बातों को किसी 
प्राधिकारी द्वारा, उस विधि के अधीन बनाये जाने वाले नियमों या आदेशों के द्वारा, 
नियत करने का उपबंध करती है, तो वह विधि ऐसे किसी नियम या आदेश के 
बनाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति किए जाने का उपबंध करेगी।] 

“अध्यक्ष: श्री नज़ीरुद्दीन अहमद संशोधन संख्या 308 पेश नहीं कर रहे हैं। 
चूंकि इस प्रस्ताव में अन्य कोई संशोधन नहीं है, मैं इस सभा के मतदान के 
लिए रखूंगा। प्रश्न यह हे 

“कि नया अनुच्छेद 265-क संशोधित रूप में पेश किये गये रूप में संविधान 

का अंग बने।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
नया अनुच्छेद 265-क संविधान में जोड़ दिया गया। 


अनुच्छेद 266 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 266 के स्थान पर यह अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाए: 


“266. () 4॥76 |/0फथात्र क्षाव गाटण6 एि 3 9906 शा 96 फूलाफ़ांणा 


ललाफा गणा एाआंणा करक्षांणा, [6 00१थाग्राशा( 
णा #व65 १वा 
(2) ०ाताधाधाए ॥ ९एप३5९ () ण शां$ भार जाती] छाटएला छल ण एांग 


वा6 एगरंणा ॥णा गरएठग्ाएु ता बपणांझाए तर गराएएगडाणा एा॑ क्िंशी०- 

भा 49४ 00 5प्रशा राशा, व भाए, 35 शिक्रा!क्रषाशा 7439 09 98छ एछाएजव गा 7९596०८ 
णएाी 3 9346 0०7 मपश्माक855 ० भाए ाव ट्यााट्व जा 99, ण णा ऐथार्था ०, ॥6 
(70एकागधधशा। ए 3 992०, ण भाए 09227ा0ण5 ८076०2८०९१ पठ€जा॥, ० ५ [/09- 
लए प्रड260 ० 0०८८फ.०4 [0 ॥6 |प्राए90565 श््णा, 9 भाज़ 006 ३८०पांा? ण 
भाशाए #शशथी0गा, 


]802] भारतीय संविधान-सभा [9 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


(3) एयर का 2405९ (2) ण कां$ थार शा 30709 0 भा ॥3क्‍46 0 
क_प्रञ्ञाव255, 070 था 285$ 03086 0 9प्रश्भास्‍255 शाांला एथ्ञॉाशभा।शा, 789 09 489 
46८9९ 35 ?थाएह ाटठंवाव4] क्‍00 06 ०्राक्षण प्रीएा0णा5$ ए 20एथाशधशशा, 7 


धंध कप कराधान से [266. () राज्य की सम्पत्ति और राज्य संघ के कराधान 
राज्यों की सरकारों की से विमुक्ति होगी। 
विमुक्ति। 


(2) खण्ड (]) की किसी बात से संघ को राज्य की सरकार द्वारा, या की 
ओर से, किए जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार या कारोबार के बारे में, अथवा 
उनसे संबंधित किन्‍्हीं क्रियाओं के बारे में, अथवा उनके प्रयोजनों के लिए उपयोग 
में आने वाली या आधिपत्य में की गई, किसी सम्पत्ति के बारे में अथवा उनसे 
प्रोदभूत या उत्पन्न किसी आय के बारे में, किसी कर को ऐसे विस्तार तक, यदि 
कोई हो, जिसे कि संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, आरोपित करने या आरोपित 
करना प्राधिकृत करने में रुकावट नहीं होगी। 


(3) खण्ड (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यापार या कारबार अथवा व्यापार 
या कारबार के किसी ऐसे प्रकार को लागू न होगी जिसे कि संसद विधि द्वारा 
घोषित करे कि वह सरकार के मामूली कृत्यों से प्रासंगिक है।] 


*थ्री नज़ीरुद्नीन अहमद (पश्चिम बंगाल : मुस्लिम): मैं संशोधन संख्या 309 
पेश नहीं कर रहा हूं। 


*थ्री पी.टी. चाको (त्रावनकोर और कोचीन संयुक्त राज्य): मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“वु]ब्व गा भालावाला २०. 272 ए ॥58ए9 (8८एथा।॥ १४८८४) ॥ ८४०५८ (2) 76 
[7090520 0९ 266 शीश ॥6 ए़णतव$ 7806 ० #ैपन्ना255 ए भाए दा6 
ट्गा€व जा ॥6 फ्रणव5 0९५०१ ॥8 [757 96 गाव. 


[कि सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 272 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
266 के खण्ड (2) में किए जाने वाले 'किसी प्रकार के व्यापार या कारोबार! 
शब्दों से पहले “उसकी सीमाओं से परे' शब्द रखे जाएं।] 


मेरे संशोधन का प्रयोजन यह है कि किसी राज्य की सभी प्रकार की सम्पत्ति 
एवं आय को, चाहे वह राज्य अपनी सीमाओं के भीतर ही कारोबार या व्यापार 
कर रहा हो, संघ के कराधान से छूट हो। उस मामले में जहां राज्य अपनी सीमाओं 
से परे कारोबार या व्यापार कर रहा हो संघ की राज्य की सम्पत्तियों या आय 
पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं होगी। जब इस सभा ने अनुच्छेद 264 को 
स्वीकृति दी थी जिसमें राज्य द्वारा संघ की सम्पत्ति पर कर लगाये जाने से छूट 
की व्यवस्था है, तब इसने अन्तःशासकीय कराधान से छूट के सिद्धांत को स्वीकार 
कर लिया था। मैं केवल यह चाहता हूं कि इस सिद्धांत का विस्तार किया जाये 
और इसे राज्यों के मामलों में भी लागू किया जाये। संयुक्त राज्य अमरीका के 
संविधान में संघ की सम्पत्ति अथवा राज्य की सम्पत्ति पर पारस्परिक कराधान से 
छूट की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु संविधान की व्याख्या करते हुए उच्चतम 
न्यायालय ने पारस्परिक कराधान से छूट का सिद्धांत स्पष्टत: निर्धारित किया है। 
इस निर्णय पर पहुंचा गया था कि कर लगाने की शक्ति से दूसरे पक्ष के संसाधनों 
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को समाप्त किया जा सकता है। हाल में कुछ समय पहले तक तो राज्य के 
किसी अधिकारी की आय पर संघ का कर नहीं लगता था। बाद में इस सिद्धांत 
को लागू करते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक ओर सरकारी तथा परम्परागत कृत्यों 
के बीच व दूसरी ओर राज्यों द्वारा केवल लाभ अर्जित करने के विचार से किये 
जाने वाले व्यापार अथवा वाणिज्य के बीच स्पष्ट अन्तर करना आरम्भ कर दिया। 
राज्य द्वारा किये जाने वाले व्यापार अथवा वाणिज्यिक के मामलों में छूट बन्द कर 
दी गयी, क्‍योंकि उसे सरकारी कृत्यों से भिन्‍न करार दिया गया। परत “सहकारी 
कृत्य” को परिभाषित करना इतना सरल नहीं है। अतीत में जिस को राज्य 
के कार्यकलापों का खतरनाक विस्तार माना जाता होगा, उसे अब सरकार का 
अपरिहार्य कृत्य माना जा सकता है। राज्य सरकार का अस्तित्व केवल अपने लिये 
नहीं होता है। वह केवल लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से गैर सरकरी क्षेत्र में 
हस्तक्षेप नहीं करती। निस्संदेह सार्वजनिक उपयोगिता की सीमाओं और प्रमुख उद्योगों 
का राष्ट्रीयररण करना राज्य का कर्तव्य है। आजकल राज्य की अवधारणा ऐसी 
है कि उसके अपनी सीमा के भीतर व्यापार अथवा वाणिज्य करने के काम को 
प्राय: राज्य का कृत्य ही माना जाता है, कामनवेल्थ ऑफ आस्ट्रेलिया के संविधान 
में पारस्परिक कराधान से छूट के संबंध में एक स्पष्ट उपबंध है। उपर्युक्त संविधान 
की धारा 4 इस प्रकार 
“कोई राज्य कामनवेल्थ की संसद की सहमति के बिना नौसेना अथवा थलसेना 
नहीं बनायेगा अथवा उसका रखरखाव नहीं करेगा अथवा कामनवेल्थ की किसी 
प्रकार की सम्पत्ति पर कोई कर नहीं लगायेगा और न ही कामनवेल्थ किसी 
राज्य की किसी राज्य की सम्पत्ति पर कोई कर लगायेगा।” 


यह अनिवार्य उपबंध है और राज्य की सब प्रकार की सम्पत्तियां कर से मुक्त हें। 


महोदय, दूसरी बात यह है कि यदि राज्य की सम्पत्ति पर बिना सोच विचार 
किये अन्धाधुंध कर लगाने की शक्ति संघ को दे दी गयी तो इससे राज्य की 
प्रगति में बाधा पड़ेगी। कराधान सदैव दोहरी धार वाला हथियार होता है और इसमें 
कराधान व्यवस्था को विनियमित करने की असीम शक्ति होती है। राज्य द्वारा चलाये 
जाने वाले किसी उद्योग पर कोई कर लगाये जाने से उस राज्य का वह उद्योग 
चलाने का उत्साह समाप्त हो जाता है। इसका परिणाम यह होगा कि सार्वजनिक 
उपयोगिता वाली सेवाओं अथवा अन्य उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने के प्रति राज्य 
निरुत्साहित होगा। कुछ प्रगतिशील राज्यों के पास सामाजिक कार्यक्रम से संबंधित 
कुछ सुनियोजित योजना हो सकती है। इसमें पहले से ही विद्यमान अनेक बाधाओं 
में आप एक और बाधा जोड़ कर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को ठप्प कर रहे हें। 


संक्षेप में, इस कराधान के परिणामस्वरूप राज्य द्वारा किये जाने वाले सामाजिक 
कार्यों के क्रियान्वयन में बाधा पडेगी और वास्तव में इससे राज्य की अपनी जनता 
की सेवा करने की क्षमता कम हो जायेगी। राज्य को कोई ऐसी व्यक्ति नहीं समझा 
जा सकता जो अपना कारोबार चला रहा हो। व्यक्ति के मामले में सारा लाभ उसकी 
जेब में जाता है जिसके परिणामस्वरूप धन उसके हाथों में सिमट जाता है और 
उससे उसकी आर्थिक शक्ति में वृद्धि हो जाती है, जिसका उपयोग वह अपने 
सहयोगियों का और शोषण करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति की आय पर 
इस प्रयोजन से कर लगाया जाता हे कि उसके हाथों में सम्पत्ति का केन्द्रीकरण 
न होने पाये। राज्य के मामले में यह है कि अपने द्वारा अर्जित लाभ का उपयोग 
राज्य अपनी जनता की और अधिक अच्छी तरह सेवा करने के लिए कर सकता हे। 


]804] भारतीय संविधान-सभा [9 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[ श्री पी.टी. चाको] 


मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रस्तावित कराधान से उद्योगीकरण जो हमारे 
लिये अत्यन्त आवश्यक है के प्रसार में भी बाधा पड़ेगी। उदाहरण के लिए. मेरे 
राज्य त्रावणकोर को ही लीजिए। इस राज्य में सघन आबादी है। यह भारत में 
ही नहीं अपितु समूचे विश्व में सर्वाधिक सघन आबादी वाला राज्य है। अधिकांश 
लोग खेती पर निर्भर करते हैं। वहां पर कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है। अन्य 
स्थानों पर उपलब्ध भूमि की काश्त के लिए श्रमिकों की व्यवस्था करना एक बड़ी 
समस्या है, जबकि त्रावणकोर में उपलब्ध श्रमिकों का उपयोग करने के लिए भूमि 
जुटाने की समस्या है। ऐसे राज्य में जनता की समस्या का एकमात्र समाधान राज्य 
का उद्योगीकरण ही है। अतः राज्य ने उद्योगीकरण की एक सुदृढ़ नीति तैयार की 
और पांच करोड़ की भारी भरकम रकम इस प्रयोजन के लिए लगा दी। उद्योगीकरण 
के कार्य में राज्य को भारी सफलता मिली है। प्रस्तावित कराधान का प्रभाव निश्चय 
ही यह होगा कि उद्योगों में और अधिक पूंजी लगाने का इस जैसे राज्य का उत्साह 
कम हो जायेगा। इस प्रकार के राज्य के लिए उद्योगीकरण एक महत्वपूर्ण समस्या 
है, राज्य के 70 लाख निवासियों के लिये यह जीवन मरण की समस्या है। राज्य 
का उद्योगीकरण करना वहां पर सरकारी कृत्य है। राज्य की सम्पत्ति पर और राज्य 
द्वारा चलाये जा रहे उद्योगों पप कर लगाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को देने 
से राज्य उद्योगों में और पूंजी लगाने के प्रति हतोत्साहित होंगे। इसके अतिरिक्त, 
निजी उद्यमियों के लिए राज्य के कुछ संसाधनों का उपयोग करना असम्भव हो 
जायेगा। ऐसे मामलों में, जहां कोई व्यक्ति निजी पूंजी लगाने को तैयार न हों, राज्य 
का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे प्रयोजनों के लिए पूंजी लगाये। इस प्रकार 
का कर ऐसे संसाधनों का उपयोग करने के लिए राज्य द्वारा धन लगाये जाने में 
बाधक होगा और राज्य को हतोत्साहित करेगा। 


अन्त में, महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रस्तावित कर से राज्य के साधारण 
काम काज में भी बाधा पैदा हो सकती है। जैसा कि मुख्य न्यायधीश मार्शल ने 
कहा है, कि कर लगाने की इस शक्ति से दूसरे पक्ष के संसाधनों को समाप्त 
किया जा सकता है। यदि कर लगाने की शक्ति को स्वीकार कर लिया गया तो 
कराधान की सीमा निर्धारित करने में राज्य की राय का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। 
कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो जाने पर यदि कर कम लगाया जा सकता है 
तो अधिक भी लगाया जा सकता है। यदि किसी राज्य पर हल्का कर लगाया 
जा सकता है तो भारी कर भी लगाया जा सकता हे। सामान्यतः राज्य कर सीमा 
से बाहर किये जाने वाले व्यापार या वाणिज्य को मात्र शासकीय कृत्य से भिन्‍न 
माना जा सकता है। किसी राज्य द्वारा उसकी अपनी राज्य सीमा से बाहर किये 
जाने वाले व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना हो सकता है, और यही 
उचित कारण है जिसकी वजह से राज्य द्वारा अपनी सीमा से बाहर किये गये 
व्यापार पर संघ द्वारा कर लगाया जा सकता हैं मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 
प्रस्तावित अनुच्छेद का आधारभूत सिद्धांत युक्तिसंगत नहीं है। संघ को दी जाने वाली 
प्रस्तावित शक्ति से राज्य की प्रगति में निश्चय ही बाधा पडेगी। इससे राज्य को 
सामाजिक कार्यक्रमों में रुकावट आयेगी। इससे ओऔद्योगीकरण का प्रसार रुक जायेगा 
और अन्त में, इससे राज्य का कार्य संचालन ही ठप्प हो सकता हे। में सभा 
से अनुरोध करता हूं कि वह राज्यों व उनके सामाजिक कार्यक्रमों पर पड़ने वाले 
इसके प्रत्यक्ष प्रभाव पर विचार करे। 
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*श्री एस.पी. नटराज पिलले (त्रावणकोर और कोचीन संयुक्त राज्य): अध्यक्ष 
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 

“कि सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 272 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
266 के खंड (2) में यह परन्तुक जोड़ दिया जाये: 

-ए60णं4९6 0 6 ॥34९ 0० >पन्वा655 एजगगांटा ए३$ स्वाद गा एज ता णा 
एल्ा्ना णी ॥6 (00एथ्गाशशा 0 4 9908 79०९0०6॥6 ९०ण्राशार्शाशा 0 05 
(णगाशापातार थात कराए वाटण6 ३८०पफ्ाह ण॒ भांशाए ॥श०८ीणा ४॥9 ॥0 06 
[470]6 00 एगणा वाणी, 7 


[परन्तु इस संविधान के लागू होने से पूर्व किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा 
उसकी ओर से किये जाने वाले व्यापार या कारबार और उससे प्रोदभूत या 
उत्पनन किसी आय पर संघ से कर आरोपित नहीं किये जा सकेगे।] 


महोदय, मेरे संशोधन का केवल सीमित उद्देश्य है। मैं राज्य में केवल विद्यमान 
वाणिज्य या व्यापार अथवा उससे प्रोदभूत आय को संघ के कराधान से मुक्त करना 
चाहता हूं। इस संबंध में मेरा सभा से निवेदन है कि यदि इस अनुच्छेद को, 
जिस रूप में यह इस समय है, तत्काल लागू कर दिया गया तो राज्य की वित्त 
व्यवस्था एकदम लडखड़ा जायेगी। और सम्भवत: सभी वित्तीय गतिविधियां ठप्प हो 
जायेंगी। कम से कम दक्षिण भारतीय राज्यों में तो निश्चय ही ऐसी स्थिति पैदा 
हो जायेगी। उदाहरण के लिए, महोदय, मैसूर और त्रावणकोर में गत दो दशकों 
या इससे अधिक अवधि में उद्योगीकरण कौ सक्रिय नीति अपनाई गई है और 
उसका अनुसरण किया गया है और उद्योगों में करोड़ों रुपये की धन राशि लगायी 
गयी है। यदि हम केवल त्रावणकोर के मामले पर ही विचार करें तो वहां उद्योगों 
में लगभग पांच छह करोड़ रुपये की धनराशि लगी हुई है और इस संसाधन से 
राज्य को प्रतिवर्ष पचास से साठ लाख रुपये तक का शुद्ध राजस्व प्राप्त होता 
है। उद्योगीकरण की नीति केवल जनता की भौतिक स्थिति में सुधार लाने के लिये 
ही नहीं अपनायी गयी थी बल्कि सरकार की उत्तरोतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए धन जुटाने के एक तरीके के रूप में भी अपनाई गयी 
थी। यह प्रयास सफल रहा था। वित्तीय एकीकरण योजना के परिणामस्वरूप जिसे 
अब इस महासंघ बनने के परिणामस्वरूप अपनाया गया है जिसकी यहां व्यवस्था 
की जा रही है, वर्तमान अनुमान के अनुसार त्रावणकोर राज्य को अपने राजस्व 
में 40 प्रतिशत का घाटा उठाना होगा। आपको यह जानकर हेरानगी होगी कि 
त्रावणकोर अपने बजट में अपने राजस्व का 40 प्रतिशत शिक्षा, जन-स्वास्थ्य और 
सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर खर्च करने के लिए रखता है। इस वित्तीय एकीकरण 
के परिणामस्वरूप पड़ने वाले सम्भावित अन्तर के अतिरिक्त यदि वाणिज्य तथा 
उद्योगों से राज्य को होने वाली आय पर संघ कर तत्काल लागू कर दिया गया 
तो उपर्युक्त अन्तर बहुत अधिक बढ़ जायेगा और इसके परिणामस्वरूप राज्य की 
वित्तीय व्यवस्था ठप्प हो जायेगी। 

परन्तु, महोदय, यह सब कुछ कहते हुए भी मैं एक क्षण के लिए भी यह 
नहीं भूलता कि संघ पर भारी जिम्मेदारियां हैं और उसे अपने कर्तव्यों को निभाने 
के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की परम आवश्यकता है। परन्तु इसके साथ ही 
महोदय, केन्द्र को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि राज्यों को भी 
अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करना है तो उन्हें भी वित्तीय 
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[श्री एस.पी. नटराज पिल्लै] 


संसाधन उपलब्ध होने चाहिएं। मैंने यहां पर कहते हुए सुना है कि केन्द्र का प्राधिकार 
अबाध और व्यापक है और उनकी मांगें सर्वोपरि हैं।, परन्तु मेरे विचार में यह 
दृष्टिकोण पूरी तरह सही नहीं है। जहां तक राज्यों व केन्द्र का संबंध है, वे केन्द्रीय 
सरकार के ही दो भिन्न-भिन्न व विशिष्ट कृत्यों का निर्वाह करते हैं। एक की 
अदक्षता अथवा अक्षमता दूसरे की दक्षता एवं क्षमता को निश्चय ही प्रभावित करेगी। 


ऐसी परिस्थितियों में यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य के वित्तीय संसाधनों 
पर किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रभाव न पड़े जिससे राज्य के दक्षतापूर्वक कार्य 
करने में बाधा पडे। इस संक्रमण काल में, जैसाकि मैंने पहले कहा है, जब 
विचाराधीन वित्तीय एकीकरण योजना के परिणामस्वरूप इस बात की सम्भावना है 
कि राज्य अपने राजस्व का 40 प्रतिशत भाग खो देगा, तो राज्य में वाणिज्य अथवा 
व्यापार से होने वाली आय पर आयकर लगाने का यह उपबन्ध लागू नहीं किया 
जाना चाहिये। 


भारत सरकार ने एक भारतीय राज्य वित्त जांच समिति की नियुक्ति की थी 
और उन्होंने राज्य वित्त से संबंधित मामलों पर गम्भीरता से विचार-विमर्श करने 
के बाद एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रकाशित किया है। उस प्रतिवेदन के 
खण्ड एक के पृष्ठ 47 पर उन्‍होंने प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 266 का उल्लेख 
3 हे की कि इस मिलते-जुलते अनुच्छेद के बारे में है, और वह निम्नलिखित 
श न्‍ 
“फिर भी, हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि यदि इस उपबंध 
की उसके वर्तमान रूप में (अर्थात्‌ राज्य के व्यापार पर कर लगाने का अधिकार 
केन्द्र को दिये जाने के रूप में) अधिनियमित कर दिया जाये तो भारतीय 
राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर इसका उस सीमा तक विपरीत प्रभाव पडेगा 
जिस तक अब वे उन उद्यमों से करमुक्त आय प्राप्त करते हैं और कुछ 
राज्यों में यह आय बहुत अधिक हैं इसलिये हम सिफारिश करते हैं कि यदि 
अनुच्छेद 266 को उसके वर्तमान रूप में लागू किया जाना है तो राज्य के 
स्वामित्व वाले अथवा राज्य द्वारा संचालित विद्यमान उद्यमों को संघीय करों से 
उस सीमा तक छूट दी जानी चाहिये जितनी छूट के वे इस समय अधिकारी 


मैंने अपने संशोधन में इसी विचार को रखा है और मेरा उद्देश्य राज्य स्वामित्व 
वाले व राज्य द्वारा संचालित विद्यमान उद्यमों को संघीय कराधान से छूट दिलाना 
है। नया संविधान तुरन्त लागू किये जाने से उत्पन्न होने वाली कठिन स्थिति से 
निपटने के लिए राज्य को इस कदम से राहत मिलेगी। जब उनका राजस्व पर्याप्त 
कम हो जाना हो तो ऐसी स्थिति में हमें कोई ऐसा उपबन्ध अधिनियमित नहीं 
करना चाहिए जिससे राजस्व में और कमी हो जाये। प्रस्तावित अनुच्छेद का खण्ड 
(2) राज्यों में भविष्य में होने वाले व्यापार अथवा कारबार या उससे प्रोद्भूत आय 
पर कर लगाने का अधिकार संसद को प्रदान करता है। इसलिये जब ऐसा किया 
जा रहा है तो मैं इस सामान्य सिद्धांत से पूर्णया सहमत हूं कि चूंकि आयकर 
संघीय वित्तीय की मद है अतः संघ को अपनी मांग पूरा करने के लिए आय 
पर कर लगाने का अधिकार व आवश्यकता है। परन्तु जब राज्य अपने द्वारा किये 
गये निवेश पर राजस्व की कुछ राशि प्राप्त कर रहा है और जब उसके आधार 
पर एक वित्तीय व्यवस्था बनी हुई हे और उनका प्रशासनिक ढांचा उस पर आधारित 
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है तो इस कराधान को तुरन्त लागू करने और सारी व्यवस्था को बिगाड़ने में कोई 
बुद्धिमत्ता नहीं होगी। इससे सरकार के कार्यकलापों की गति धीमी पड़ जायेगी और 
साथ ही प्रशासन की कार्यकुशलता में भी गिरावट आयेगी। 


इसलिये मैं प्रारूप समिति से गम्भीरतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह इस बात 
पर विचार करे कि क्‍या भारतीय राज्य वित्त जांच समिति द्वारा की गयी सिफारिश 
के अनुरूप यह छूट दी जा सकती है और मेरे संशोधन को स्वीकार करें जिससे, 
मैं महसूस करता हूं कि, वर्तमान स्थिति में राज्य को पर्याप्त सहायता मिलेगी। 
त्रावणकोर को, जिस स्थिति में वह इस समय है, आवश्यकता से अधिक जनसंख्या 
और पुनर्गठन योजनाओं की गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसने 
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की नीति अपनायी है, उसका अगला कदम मद्चनिषेध लागू 
करना है और वहां भू-राजस्व निर्धारण और मूल कर पर कराधान की व्यवस्था 
में सुधार लागू किये जा रहे हैं। मेरे विचार में ऐसे राज्य को बिना स्तर गिराये 
प्रशासन चलाते रहने देने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना उचित ही होगा। 


*भ्री एस.बी. कृष्णमूर्ति राव (मैसूर राज्य): अध्यक्ष महोदय, मैंने दो संशोधन 
संख्या 332 व 436 भेजे हैं। मैं दोनों को प्रस्तुत करूंगा, वे एक ही मामले से 
संबंधित हैं। 

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 272 में प्रस्तावित अनुच्छेद 
266 के खण्ड (3) के स्थान पर यह रखा जाये:- 


“(3) 7२०ए॥ााए ॥ ९0०४प४८ (2) ४09|] 2॥[00]9 (0--- 


(3) क्ाए #846 0 9प्रशा855, 07 0 ५ 0]85$ 09306 07 0प्रश655$ शञ0॥ 6 
(70 शशाधालशा[ णी 3 9986 ३5 ट्थाजाए णा 38 था णग्राक्राए पिालांग एज पा 
(70एछगरशा, ४ ॥6 ०2ण्ाशारशाशा 2 5 ((णारापातगात, 7 


[(3) खण्ड (2) की कोई भी बात-- 


(क) किसी व्यापार या कारबार, अथवा व्यापार का कारबार के प्रकार को 
लागू नहीं होगी जिसे राज्य सरकार इस संविधान के लागू होने के समय उस 
सरकार के साधारण कृत्य के रूप में चला रही थी।] 


महोदय, मैं खण्ड (ख) को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह पहले से 
ही उसमें है। 
महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं किः- 


“कि सूची 5 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 32 में, अनुच्छेद 266 
के प्रस्तावित खण्ड (3) के उपखण्ड (क) में, 


बा व ०णागलात्थाला एण 5 (णाशआपांणा शब्दों के पश्चात्‌ 'ब0 डाला 
[0शाथभाओआ65 ण ला १९ए2०आआशा भाव >ाीफुझाईंणा ॥6 छाठएभरांणा$ (0 
ज़ांगा धा८ ०ण70०८, शब्द अन्तःस्थापित किये जायें।” 
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[श्री एस.बी. कृष्णमूर्ति राव] 


महोदय, अनुच्छेद 266 के खण्ड () के अन्तर्गत राज्य की आय और सम्पत्ति 
को सामान्य छूट दी गयी हे 


हु मी आप संशोधन संख्या 332 के खण्ड (ख) को प्रस्तुत नहीं कर 
रहे हैं? 

*थ्री एस.बी. कृष्णमूर्ति रावः अनुच्छेद 266 के वर्तमान खण्ड (3) में (ख) 
पहले ही से है इसीलिए मैं उसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। वह पहले से है। खण्ड 
() में राज्य की सम्पत्ति एवं आय के संबंध में सामान्य छूट की व्यवस्था हे। 
खण्ड (2) में राज्य द्वारा किये जाने वाले किसी व्यापार या कारबार पर संसद 
को कर लगाने की शक्ति प्रदान की गयी है। खण्ड (3) में खण्ड (2) के 
संबंध में देने की व्यवस्था है, जिससे संसद किसी व्यापार या कारबार को कानून 
पास करके सरकार के साधारण कृत्यों का आनुषंगिक कृत्य घोषित कर सके, मेरा 
निवेदन यह है कि खण्ड (3) का अथवा त्रावणकोर जैसे राज्यों की वित्तीय 
व्यवस्था पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पडेगा, जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री चाको 
और श्री नटराज पिल्‍ले पहले निवेदन कर चुके हैं। मैसूर सरकार ने गत पचास 
वर्षो में राज्य के स्वामित्व वाले तथा राज्य से सहायता प्राप्त उद्यमों के बारे में 
उचित नीति अपना कर अनेक उद्योगों का विकास किया है। वित्तीय एकीकरण 
संबंधी प्रस्ताव के अनुसार जिसकी राज्य वित्त जांच समिति द्वारा सिफारिश की गयी 
है, अनेक केन्द्रीय करों की राशि केन्द्र के पास जायेगी। वास्तव में, उनके प्रतिवेदन 
के 30, पैराग्राफ 32 में कहा गया है कि इस समय राजस्व के संघीय स्रोतों 
पर की निर्भरता वस्तुतः बहुत अधिक है और प्रांतीय करों में तत्काल वृद्धि 
करने की गुंजाइश सीमित है। इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप मैसूर को लगभग 
32.59 लाख रुपये की हानि होगी। निःसंदेह केन्द्रीय सरकार ने आगामी 5 वर्षों 
की अवधि में इस हानि की 60 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति कर देने का प्रस्ताव किया 
है। परन्तु जो बाकी रह जायेगा उनमें कुछ ही औद्योगिक उपक्रम होंगे और सार्वजनिक 
उपयोगिता वाले उपक्रम पन-बिजली कारखाने औद्योगिक तथा अन्य कारखाने जैसे 
लौह तथा इस्पात कारखाने होंगे। मैसूर सरकार पहले ही पन-बिजली, औद्योगिक 
व लौह तथा इस्पात कारखानों पर 5 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है जैसाकि 
राज्य वित्त जांच समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 3) पर कहा गया है। वे लगभग 
2 प्रकार के उद्योग चला रहे हैं, जैसे सैंट्रल इंडस्ट्रियल वर्क्स, साबुन कारखाना, 
पोर्सलेन कारखाना, रेशम बुनाई कारखाना, बिजली कारखाना, द मैसूर इम्पलीमेंट्स 
फैक्टरी, द मैसूर क्रोमेट फैक्टरी, सिल्क एण्ड फिलेचर फैक्टरी, आयरन एण्ड स्टील 
वर्क्स, राष्ट्रीयूत मोटर परिवहन, द संडलवुड आयल फैक्ट्री, आदि। अब यदि 
इन सभी उद्योगों पर, जिनका आरम्भ और विकास उस अवधि में हुआ था जबकि 
उन पर कोई केन्द्रीय कर नहीं थे, अनुच्छेद 266 के परिणामस्वरूप कर लगाये 
जाते हैं तो मैं इस सभा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा करने से राज्य 
की अर्थव्यवस्था को बड़ा भारी आघात पहुंचेगा। मैसूर ने आगामी दो या तीन वर्षों 
में 000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने की 
व्यापक योजनाएं बना रखी हैं। हमने बंगलौर शहर में विद्युत संचालित ट्राली बसें 
चलाने की भी योजना बनाई हुई है। ग्राम विकास व शिक्षा प्रसार के लिए भी 
हमने योजना बनाई हुई है। केन्द्र द्वारा राजस्व के केन्द्रीय संसाधनों को अपने हाथ 
में ले लिये जाने से मैसूर की वित्तीय स्थिति एकदम लड़खड़ा जायेगी। यदि शासन 
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के अंग के रूप में सरकार द्वारा किये जा रहे व्यापार व कारबार पर ये उद्योग 
वे हैं जो मैसूर सरकार के उद्योग विभाग द्वार चलाये जा रहे हैं-अतिरिक्त कर 
भी लगा दिये गये तो, वित्तीय स्थिति ३५ बिगड़ जायेगी और सरकार शिक्षा के 
आगे विकास के जो कार्य करना चाहती है तथा जनता को जो-जो अन्य सुविधाएं 
देना चाहती है, उनमें बाधा पडेगी। 


मेरा नम्र निवेदन यह है कि भारत सरकार की वित्तीय नीति से राज्यों को 
मदद मिलनी चाहिए, न कि उनके विकास में बाधा पड़नी चाहिए। वास्तव में मुझे 
पता चला है कि वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में इस आशय का आश्वासन दिया 
गया था। हमारे वित्त मंत्री डॉ. जॉन मथाई यहां पर उपस्थित हैं और यदि वह 
इस बात का आश्वासन दे कि ऐसे उद्योगों पर जो सरकार के साधारण कृत्य के 
रूप में राज्य द्वारा पहले आरम्भ किये जा चुके हैं और अब चलाए जा हहे हैं 
कर नहीं लगायें जायेंगे, तो मैं अपने संशोधनों पर जोर नहीं दूंगा। वास्तव में मैसूर 
में बिजली सबसे सस्ती दरों पर दी जाती है। औद्योगिक उपक्रमों के विकास हेतु 
6 से 2 पाई तक प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है। सिंचाई के 
प्रयोजन के लिए हम आधा आना प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देते हैं। मेरे 
विचार में इतनी सस्ती बिजली समूचे भारत में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि 
हमें उद्योगीकरण की इस नीति को जारी रखना है तो मेरा निवेदन यह है कि 
ऐसे उद्योगों और व्यापार पर केन्द्रीय कर न लगाये जायें जिनको सरकार पहले 
से चला रही है। निःसंदेह, खण्ड ( ४ में यह कहा गया है कि संसद कानून 
पास करके ऐसी घोषणा कर सकती है। जहां तक राज्य द्वारा भविष्य में आरम्भ 
किये जाने वाले उद्यमों का संबंध है, मैं भी इस प्रस्ताव से सहमत हूं। कुछ राज्य 
केन्द्रीय करों से बचने के लिए कुछ उद्योगों व निजी व्यापार और कारबार को 
अपने हाथ में ले सकते हैं और राज्य के किसी विभाग के रूप में चला सकते 
हैं। ऐसे कामों को रोका जाना चाहिये, परन्तु यह बात भविष्य में लगाये जाने वाले 
उद्योगों पर और भविष्य में किये जाने वाले कारोबार पर लागू होनी चाहिए, सरकार 
द्वारा अपने कृत्य के रूप में पहले से चलाये जा रहे व्यापार व कारोबार तथा 
उद्योगों पर ये कर नहीं लगाये जाने चाहिए. और यह खण्ड राज्य के विकास में 
बाधक सिद्ध नहीं होना चाहिए। मेरा नम्र निवेदन यह है कि ये संशोधन स्वीकार 
कर लिये जायें अथवा यदि माननीय डॉ. अम्बेडकर इन्हें स्वीकार करने पर सहमत 
न हों तो यदि वह कोई ऐसा आश्वासन दे दें तो मैं इन संशोधनों पर जोर नहीं दूंगा। 


*अध्यक्ष: श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने चार संशोधनों के नोटिस दिये हैं। चूकि वे 
सभी दूसरे संशोधन से संबंधित हें: 

*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मेरे पांच संशोधन हैं, पांचवा संशोधन छठी सूची में 
संख्या 338 वाला है जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। 

“अध्यक्ष;॥ आप उसे पेश कर सकते हैं, औरों का प्रश्न नहीं उठता। 

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं। 

“कि सूची चार (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 272 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 

266 के खण्ड () में “«ऋथाएा #07 (संघ के कराधान से विमुक्त होंगी) ' 

शब्दों के स्थान पर “5प्रश|ंं०्श /0 (पर संघ के कर आरोपित होंगे)' शब्द रखे जायें।” 

महोदय, इस उपबंध के समर्थन में यदि कोई संवैधानिक औचित्य कहा जा 
सकता है तो वह यह है कि कनाडा अथवा आस्ट्रेलिया के संविधान में ऐसा उपबंध 
है। मुझे विश्वास है कि हमारे मामले में स्थिति वेसी नहीं है। भारत में घटक 
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[ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 
एकक, भारतीय राज्य व प्रान्त कनाडा और आस्ट्रेलिया के घटक एककों के समान 
नहीं है। भारतीय इतिहास के तथ्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये प्रान्त व 
भारतीय राज्य कभी भी किसी भी रूप में 20284 सम्पन्न नहीं रहे। वे सदा भारत 
सरकार के सेवक व एजेन्ट के रूप में करते रहे हैं। मेरे विचार में संघीय 
कराधान के क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए, संघीय कराधान के क्षेत्र को कम 
करके कोई हानि नहीं उठानी चाहिए। 


केवल संवैधानिक आधार पर ही नहीं, बल्कि राजनैतिक कारणों से भी मैं इस 
अनुच्छेद के विरुद्ध हूं। प्रांतों को व्यापक स्वायत्ता देना जोखिम से भरा है, खतरनाक 
है। मुझे विश्वास है कि हम अपने संविधान में इस अनुच्छेद का उपबंध केवल 
इसलिए कर रहे हैं कि इस सभा के अधिकांश सदस्य राज्य अधिकारों के समर्थक 
हैं। तथ्य यही है कि सभी प्रान्त व भारतीय राज्य, हम भले ही उनको कोई भी 
संवैधानिक दर्जा दे दें, भारत सरकार के एजेंट व सेवक हें। हम इन तथ्यों की 
अनदेखी नहीं कर सकते। इस देश में एक पार्टी का शासन है और किसी अन्य 
पार्टी के सत्ता में आने की कदापि कोई गुंजाइश नहीं है और न ही प्रांतों के 
स्वायत्तशासी होने की कोई सम्भावना है। वे सभी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संगठित 
हैं। राज्यों के हाथ में करारोपण की यह शक्ति दिये जाने का न तो ऐतिहासिक 
ओऔचित्य है और न संवैधानिक ही। यदि स्थिति के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया 
जाये तो राज्य की सम्पत्ति व आय पर संघीय कर लगाने का केन्द्र को अधिकार है। 

*थ्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैसूर 
में व्याप्त स्थिति से 20 वर्ष से अधिक समय से भली-भांति परिचित होने व 
त्रावणकोर में वर्तमान स्थिति से भी भली भांति परिचित होने के कारण मैं 
30800 कह सकता हूं कि मैसूर और त्रावणकोर के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त 
किये विचारों से में सहमत हूं, मेरी उनके साथ सहानुभूति है जिन्होंने इतने 
अच्छे ढंग से इस सभा में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इसके साथ ही मैं कहना 
208 गा कि हमें इस मामले पर भारतीय उद्योग व भारतीय प्रगति के व्यापक परिप्रेक्ष्य 
में करना होगा। 

जहां तक ह र॒ तथा त्रावणकोर के उन उद्योगों के संबंध में, जो 55 समय 
से चल रहे हें, छूट देने का प्रश्न है, मेरे विचार में उस बारे में विचार 
नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार तथा भारतीय संसद इस संबंध में 
बहुत अनुकूल रवैया अपनाएगी और ऐसे उद्योगों को अपेक्षित प्रोत्साहन देगी जो 
लम्बे समय से फल-फूल रहे हैं। यह कहना आवश्यक है कि सर एम. शेषाद्रि 
अय्यर, सर एम. विश्वेश्वरय्या जैसे योग्य दीवानों तथा मैसूर के अन्य प्रतिभा-सम्पन्न 
दीवानों के रहते सुर ने बड़ी तीत्र गति से प्रगति की है और मेरे विचार में 
भारत के इस भाग में रहने वाले लोग भी मैसूर की प्रगति के उतने ही इच्छुक 
हैं। हम नहीं चाहते कि मैसूर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राजसहायता पर 
निर्भर करे, यद्यपि कुछ समय तक ऐसा करना आवश्यक है जब तक कि वित्तीय 
स्थिति ठीक न हो जाये--लगभग पमन्द्रह वर्ष तक। अर्थात्‌ जहां तक इन दो राज्य 
विशेषों का संबंध है, आप एक स्पष्ट उपबन्ध कीजिये पक संसद छूट दे सकती 
है। इस धारा के अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी जा रही है कि वह ऐसा-ऐसा 
कर सकती है। कर लगाना संसद का कोई कर्तव्य नहीं है और मुझे विश्वास 
है कि व्यापार और उद्योग के व्यापक हित में संसद उन उद्योगों पर कर नहीं 
लगाएगी जो पनपते रहे हें। 


संविधान का प्रारूप [8] 


जहां तक भारत के अन्य भागों का संबंध हे, इस मामले पर भिन्‍न तरीके 
से विचार करना होगा। ब्रिटिश शासन काल में विभिन्‍न कारणों से उद्योगों का 
समाजीकरण आरम्भ नहीं हुआ। प्रांत लगभग पुलिस राज्य की तरह ही कार्य कर 
रहे थे और उन्होंने उद्योगों की बड़ी-बड़ी योजनाओं में कोई रुचि नहीं ली थी, 
सिवाय प्याकरा योजना और ऐसी ही अन्य परियोजनाओं के, जबकि सर सी.पी. 
रामास्वामी अय्यर मद्रास सरकार के सदस्य थे। ऐसे उद्योगों को प्रारम्भ करना, जो 
सम्भवत: आर्थिक दृष्टि से सफल न हो पायें और साथ ही निजी उद्यमों के लिये 
भी घातक सिद्ध हों, प्रांतें के लिये खतरा उठाने वाली बात है। हमारा उद्देश्य प्रमुख 
उद्योगों का समाजीकरण हो सकता है, परन्तु यदि हमारे उद्देश्य को फलीभूत होना 

और उसके उत्कृष्ट परिणाम निकलने हैं तो निश्चय ही उसकी गति धीमी रखनी 
होगी। जैसे-जेसे हम आगे बढेंगे, निःसंदेह ऐसा समय आयेगा जब अधिकांश प्रमुख 
उद्योग राज्य द्वारा अपने हाथ में ले लिये जायेंगे। इस उपबंध का उद्देश्य यही है कि 
यदि कोई व्यापार आरम्भ किया जाये तो केन्द्र चाहे तो उस पर कर लगा सकेगा। 


आस्ट्रेलिया, कनाडा व अमरीका के संविधानों का उल्लेख किया गया है। उस 
पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जब कनाडा और आस्ट्रेलिया के संविधान 
बनाये गये थे तब यह नहीं सोचा गया था कि समाजीकरण की बडी-बडी योजनाएं 
आरम्भ की जायेंगी। इसलिये उन्होंने सामान्य भाषा में केवल इतना ही लिखा था 
कि केन्र या संघ सरकार द्वारा राज्य की सम्पत्ति पर कर नहीं लगाया जायेगा 
और प्रांतीय सरकार के आग्रह पर संघ सरकार की सम्पत्ति पर कर नहीं लगाया 
जायेगा। जहां तक अमरीका का संबंध हे, शुरू-शुरू में यद्यपि डाक्ट्रिग ऑफ 
इन्स्ट्रमेंटलिटी के माध्यम से कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं था, उन्होंने यह निर्णय किया 
था कि राज्य संघ सरकार की सम्पत्ति पर कर नहीं लगा सकता और संघ सरकार 
राज्य के माध्यमों पर कर नहीं लगा सकती, क्‍योंकि दोनों एक ही मिश्रित तंत्र 
के अंग हैं और यदि आप एक को दूसरे की सम्पत्ति पर कर लगाने की अनुमति 
देंगे तो इससे पूरे तंत्र की व्यवस्था बिगड़ सकती है। बाद में डाक्ट्रिम ऑफ 
इन्स्ट्रमेन्टलिटी को ही राज्य के व्यापक हित में नहीं पाया गया है और हाल ही 
में समूची राय ही बदल गयी है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के एक बहुत 
ही सुलझे हुए न्यायाधीश ने “स्प्रिंंस ऑफ द स्टेट ऑफ न्यूयार्क' के नाम से 
विख्यात मामले में, जो उन कुछ स्प्रिंग्स के बारे में था जिनसे संबंधित कार्य न्यूयार्क 
राज्य करता था-उस कार्य के इस सन्दर्भ में यह निर्णय दिया गया कि राज्य को 
कर से कोई छूट नहीं है। उन्होंने कहा था “आपको राज्य की एक प्रकार की 
गतिविधि और दूसरी प्रकार की गतिविधि के बीच कोई तो अन्तर रखना पड़ेगा। 
निस्संदेह, उसकी कोई दृढ़ परिभाषा नहीं की जा सकती। जो गतिविधि एक क्षेत्र 
में हो रही है वह राज्य की प्रगति और उस राज्य विशेष में शासन प्रणाली के 
विकास के साथ-साथ सरलता से दूसरे क्षेत्र में जा सकती है। 

परन्तु सामान्यतः: विद्यमान परिस्थितियों में आजकल व्यापार या कारबार करना 
सरकार का सामान्य या मामूली कृत्य नहीं माना जा सकता। वह मामूली कृत्य 
के रूप में बदल सकता है, उसके हम पहलू मामूली कृत्य के रूप में बदल 
सकते हैं, विशेषकर परिवहन सेवा कुछ प्रमुख उद्योग राज्य के उद्यम के 
अंग बन सकते हें। प्रस्तुत खण्ड इस प्रकार 

“इस अनुच्छेद के खण्ड (]) की किसी बात से संघ को राज्य की सरकार 

द्वारा, या की ओर से, किये जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार या कारबार 
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[श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर] 


के बारे में, अथवा उनसे संबंधित किन्हीं क्रियाओं के बारे में अथवा उनके 
प्रयोजनों के लिये उपयोग में आने वाली या आधिपत्य में की गई, किसी सम्पत्ति 
के बारे में, अथवा उनसे प्रोद्भूत या उत्पन्न किसी आय के बारे में, किसी 
कर को ऐसे विस्तार तक, यदि कोई हो, जिसे कि संसद विधि द्वारा उपबंधित 
करे, आयोजित करने या आरोपित करना प्राधिकृत करने में रुकावट नहीं होगी।” 


संसद समय विशेष की प्रगतिशील प्रवृत्ति को ध्यान मे रखेगी और तदनुसार 
तत्काल घोषणा कर सकेगी। हो सकता है कि पहले वह सरकार का मामूली कृत्य 
न रहा हो। अब वह सरकार का मामूली कृत्य हो सकता है। खण्ड (3) में 
पर्याप्त लचीलापन रहेगा जिससे सरकार किसी व्यापार अथवा उद्योग विशेष पर, जिन्हें 
सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में आरम्भ किया गया हो, कर से छूट दे सके 
अथवा उनको नियमित राज्य उद्योग घोषित कर सके। संसद द्वारा बनाये गये है न 
को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि संसद ने यह बता दिया हे कि कार 
उद्योग विशेष राज्य का मामूली कृत्य है, जबकि किसी अर्थशास्त्री के विचार के 
अनुसार वह सरकार का मामूली कृत्य नहीं है। संसद देश के लिये कानून बनायेगी 

एकमात्र वही इस बात का निर्णय करेगी कि क्‍या यह सरकार का मामूली 
कृत्य है या नहीं। इसलिये: 


(क) कर संबंधी उपबन्ध के प्रवर्तन से किसी उद्योग विशेष और व्यापार 
विशेष को छूट दे सकने की संसद की सम्पूर्ण शक्ति को ध्यान 
में रखते हुए; 

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संसद के लिये कोई कर 
लगाना अनिवार्य नहीं हे; 


(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य के अग्रेसर विकास 
और समय परिवर्तन के साथ राज्य उद्योग की अवधारणा ही बदल 
सकती हे; और 


(घ) एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच परस्पर संबंधों को ध्यान में रखते हुए। 


राज्य विशेषों के बीच, ऐसे राज्यों, जो कुछ उद्योग चला रहे हैं तथा अन्य 
राज्यों के बीच, अन्तर करना बहुत कठिन हो जायेगा। परन्तु प्रशासनिक नीति के 
रूप में और संसदीय विधान के मामले के रूप में मैसूर और त्रावणकोर जैसे 
राज्यों को छूट दी जा सकती है जो बहुत लम्बे समय से व्यापार व कारबार कर 
रहे हैं और ये उद्योग आज इतने ठोस हैं और आधार वाले होते हैं कि 
वे छूट दिये जाने के योग्य भी हैं, परन्तु दूसरी ओर मर धेका है कोई सामान्य 
सिद्धांत बनाने से, कि इस समय भी जबकि अभी प्रान्त अपने पेरों पर खडे भी 
नहीं हुए हैं, प्रत्येक व्यापार और कारबार कराधान से मुक्त है विभिन्‍न प्रांत 
अव्यवहारिक योजनाएं आरम्भ करने लगेंगे, सम्भव है कि वे समूचे देश के व्यापार 
और उद्योग के सामान्य हितों की उपेक्षा कर दें। सम्भव है कि वे एक प्रकार 
के उद्योग और दूसरे प्रकार के उद्योग के बीच अन्तर पर ध्यान न दें। उन 
परिस्थितियों में डॉ. अम्बेडकर द्वारा जोड़ा गया विशिष्ट उपबन्ध बहुत हितकर होगा 
और वह सभी देशों में लोकतंत्रात्मक॒ व संघीय नीति के समुन्नत सिद्धांतों के अनुरूप 
है। इन शब्दों के साथ मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन का समर्थन करता हूं। 


“माननीय डॉ. जॉन मथाई (संयुक्त प्रांत : जनरल): महोदय, मैं आज प्रातः 
इस विषय पर वाद-विवाद के दौरान दिये गये विभिन्‍न सुझावों के ब्यौरे में नहीं 
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जाना चाहता। परन्तु मैं कुछ सामान्य बातें 28922 चाहूंगा और न्‍ आशा है कि उनसे 
इस चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त शंकाओं का समाधान हो जायेगा। 


त्रावणकोर के मेरे मित्रों के मन में भारी शंकाएं हैं कि त्रावणकोर के उस 
व्यक्ति द्वारा जो आज केन्द्र में वित्त मंत्री है, इस उपबंध का उपयोग किस प्रकार 
किया जायेगा और त्रावणकोर की जनता के मन में व्याप्त शंकाएं उसके पड़ोसी 
मैसूर राज्य में भी व्याप्त हैं मैं अपनी ओर से व केन्द्रीय सरकार के अपने 
सहयोगियों की ओर से पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता अ कि देश के 
उद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने और उसे सफल बनाने की अपेक्षा अन्य कोई 
ऐसी बात नहीं जिसके लिए हम इतने अधिक चिन्तित हों। और यदि इस बात 
की कोई आशंका हो कि इस उपबन्ध से देश में निजी उद्यम अथवा राज्य संचालित 
उद्यम के माध्यम से होने वाली उद्योगीकरण की प्रगति में कोई बाधा पड़ेगी तो 
मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस उपबन्ध विशेष का उपयोग 
ऐसी किसी बात के लिये नहीं किया जायेगा, क्‍योंकि देश के उद्योगीकरण के संबंध 
में इस उपबंध को लागू करने से कोई रोक लगने या बाधा पड़ने की यदि किंचित 
मात्र भी सम्भावना हुई तब जहां तक हमारा अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार का संबंध हे, 
हम सभा को आश्वासन देते हैं कि इस उपबन्ध के प्रवर्तन में देश की 
आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन कर दिया जायेगा। 


केन्द्र के वित्त मंत्री के रूप में आज मेरे सामने देश में प्रत्यक्ष कराधान के 
वर्तमान ढांचे के औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले सही-सही प्रभाव को तय करने 
से अधिक बड़ी कोई समस्या नहीं है। जहां तक हमारा, अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार 
का संबंध हे, हम इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि जन-अपेक्षाओं के अनुरूप 
देश के प्रत्यक्ष कराधान के ढांचे में इस प्रकार परिवर्तन किया जाये कि औद्योगिक 
विकास के मार्ग में आने वाली बाधाएं केवल दूर ही न हों जायें, बल्कि शीत्र 
से शीघ्र समाप्त हो जायें। केन्द्रीय सरकार इस विचार को मन में रखकर उद्योगीकरण 
की समस्या का समाधान करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि सभा मेरे इस आश्वासन 
को स्वीकार करे कि यदि इस उपबन्ध से किसी भी संबंधित राज्य में उद्योगीकरण 
में रुकावट की किंचित भी सम्भावना हुई तो हम इस उपबंध को लागू नहीं करेंगे। 


एक अन्य मामला भी है जिसके संबंध में में कुछ कहना चाहता है मेरे विचार 
में आज सुबह जो भाषण दिये गये वह यह मान कर दिये गये थे कि केन्द्र 
और राज्यों के वित्तीय उद्देश्यों में एक प्रकार का अनिवार्य संघर्ष हे इससे अधिक 
असत्य कोई बात नहीं हो सकती। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: वाह-वाह। 


“माननीय डॉ. जॉन मथाई: आज जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और 
जैसे-जेसे हम देश में राजनीतिक व आर्थिक दोनों दृष्टि से, संयुक्त ढांचे की 
आवश्यकता को अधिक से अधिक महसूस कर रहे हैं, केन्द्र और राज्यों के बीच 
हितों की समानता का अत्यन्त निकट होना अनिवार्य है। यदि इस प्रकार के किसी 
उपबंध को (22५ करने से यह पाया गया कि राज्य की वित्तीय स्थिति में कोई 
कठिनाई पैदा हो रही है तो इस समस्या की चिन्ता केवल राज्य को ही नहीं 
होगी बल्कि केन्द्र को भी होगी। उस समस्या का सामना आज मुझे अनेक मामलों 
में करना पड़ रहा है। इसलिए यदि इस संबंध के लागू करने से किसी राज्य 
को बजट संबंधी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो सभा इस बात पर विश्वास 
कर सकती है कि केन्द्र को भी उस बात की उतनी ही चिन्ता होगी, जितनी 
कि राज्य को, कि आवश्यक समायोजन करके स्थिति का समाधान किया जाये। 
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[माननीय डॉ. जॉन मथाई] 


वे अधिकांश उद्योग विशेष, जिनका आज प्रातः त्रावणकोर व कोचीन और मैसूर 
की ओर से उल्लेख किया गया है, उस वर्ग के उद्योग हैं जिन्हें सार्वजनिक 
उपयोगिता वाले उपक्रम कहा जाता है। सार्वजनिक उपयोगिता का विषय ऐसा सरल 
नहीं है जिसकी न्यायालय द्वारा अपेक्षित सूक्ष्मता से परिभाषा की जा सकती हो। 
हम सभी सामान्य रूप से इस बात को जानते हैं कि सार्वजनिक उपयोगिता 
संस्थाओं से क्‍या तात्पर्य है। इसलिये मैं केवल केन्द्रीय सरकार की ओर 
से ही नहीं, बल्कि प्रारूप समिति की ओर से भी जो इस उपबंध को करने के 
लिए जिम्मेदार है, यह आश्वासन दे सकता हूं कि राज्यों द्वारा चलाये जाने वाले 
ऐसे उद्योगों पर इस उपबंध में उल्लिखित किसी प्रकार का कोई कर लगाने का 
हमारा इरादा नहीं है जिनका उद्देश्य सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाएं उपलब्ध कराना 
। जहां तक हमारे इरादों का संबंध है, यह बात उस उपबंध के कार्यक्षेत्र से 
बिल्कुल बाहर है जिस पर आज चर्चा की जा रही हे। 


में एक अन्य आश्वासन भी देना चाहता हूं हम यदि कहीं ऐसा होता है कि 
यह उपबंध किसी राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम के संबंध में झा 
किया जाता है और यदि वहां पर उसी प्रकार का केन्द्र के स्वामित्व वाला कोई 
उपक्रम भी हे तो हमारा यह इरादा है कि राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम पर 
लगाई गई देयताएं केन्द्र के स्वामित्व वाले उपक्रम पर भी समान रूप से लागू 
की जायेंगी। जेसी कि सभा को जानकारी हे, हमारा विचार है कि अब के बाद 
जब केन्द्र किसी औद्योगिक स्वरूप वाले उपक्रम का प्रवर्तन करेगा तो ऐसे उपक्रम 
की व्यवस्था व प्रबन्ध स्वतंत्र सार्वजनिक निगम के आधार पर किये जायेंगे। 
औद्योगिक उपक्रम चलाने वाले इन उपक्रमों के साथ वैसा ही व्यवहार होगा जैसा 
इसी प्रकार के औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में राज्यों के साथ होगा। केन्द्र सरकार 
द्वारा सीधे, विभाग के माध्यम से, चलाये जाने वाले उद्योगों के साथ रेलवे तथा 
डाक व तार विभाग के सदृश ही व्यवहार किया जायेगा जिनसे यह आशा की 
जाती है कि यदि उनके बजट में कुछ फालतू धनराशि हुई तो, वे देश के सामान्य 
राजस्व में कुछ अंशदान करेंगे। 


अतः मैं यह आश्वासन दे सकता हूं। सर्वप्रथम, सार्वजनिक उपयोगिता वाले 
उपक्रमों पर इस उपबंध के अधीन लगाये जाने वाले कर नहीं लगाये जायेंगे तथा 
का यह कि औद्योगिक उपक्रमों के कराधान के संबंध में केन्द्र ब राज्य के 

कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा, और मुझे आशा है कि अब इस उपबन्ध 
को स्वीकार करने में सभा को अधिक कठिनाई नहीं होगी। 


एक बात और है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। जहां तक बजट संबंधी 
कठिनाइयों का संबंध है, जो इस उपबंध के अधीन करारोपण के परिणामस्वरूप 
राज्यों को हो सकती हैं, सभा को यह बात स्मरण रखनी होगी कि जैसा कि 
विश्व में प्रत्येक संघीय सरकार के मामले में होता है वेसे ही हम यहां पर राष्ट्रीय 
महत्व की विकास परियोजनाओं तथा सार्वजनिक उपयोगिता वाले आवश्यक उपक्रमों 
को बढ़ावा देने हेतु राज्यों की सहायता के लिये केन्द्र से राज्यों को राजसहायता 
या अनुदान देने की शीघ्र व्यवस्था कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है कि इस उपबंध 
के अधोन करारोपण के कारण राज्य के वित्तीय संसाधनों को गहरा आघात पहुंचता 
है तब यह मानते हुए कि विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाए हैं, 
स्वत: ही केन्द्र की भी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि राज्य के वित्तीय संसाधनों 
में होने वाली कमी को अपने संसाधनों की शक्ति के अनुसार पूरा करे। मैं आरम्भ 
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में कही गई अपनी बात पर बल देने के लिये कह रहा हूं कि आज जो व्यवस्था 
अभी धीरे-धीरे पनप रही है और इस संविधान के लागू होने तक जिसका अन्तिम 
रूप सामने आ जायेगा, उसमें वित्तीय मामलों के संबंध में केन्द्र और राज्यों के 
बीच हितों में पूर्ण समानता है। यह कल्पना करके कि केन्द्र और प्रान्तों के बीच 
सतत संघर्ष चलता रहेगा इस उपबन्ध पर आपत्ति करने का कोई ओचित्य नहीं है। 


“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः इस अनुच्छेद का केवल खण्ड (3) ही 
आलोचना का विषय रहा है। इस अनुच्छेद के किसी अन्य भाग पर कोई 
टीका-टिप्पणी नहीं की गयी। मेरे विचार में वित्त मंत्री द्वारा पूरी तरह आश्वस्त 
कर देने वाले इस भाषण के बाद इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके 
मन में यह शंका रह गई हो कि संसद द्वारा इस शक्ति का उपयोग राज्य के 
वित्तीय संसाधनों पर कोई ध्यान दिये बिना किया जायेगा। मेरे विचार में इस संबंध 
में मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। 


*थ्री पी.टी,. चाकोः माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को ध्यान 
में रखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं। 


संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया। 

*भ्री पी.एस. नटराज पिलले: में भी अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया। 

*थ्री एस.बी. कृष्णमूर्ति राव: मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हुं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया। 

“अध्यक्ष: श्री ब्रजेश्वर प्रसाद क्‍या चाहते हें। 

*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में अपना संशोधन वापस नहीं ले रहा। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः: 


“कि सूची | (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 272 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 
266 के खण्ड () में «गए #णा (संघ के कराधान से विमुक्त होंगी) ' 
शब्दों के स्थान पर “70००८ ॥0 (पर संघ के कर आरोपित होंगे)' शब्द रखे 
जायें।” 

संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 
“कि प्रस्तावित अनुच्छेद 266 संविधान का अंग बने।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 266 संविधान में जोड़ दिया गया। 
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अनुच्छेद 296 और 299 
*अध्यक्ष: दो अनुच्छेद 296 व 299 हैं और कुछ सदस्यों ने मुझे सूचित 
किया है कि उन्हें कुछ संशोधनों की सूचना बहुत देर से प्राप्त हुई है। 
. “माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं उनको स्थगित करने के लिए तैयार 
हूं। 
अध्यक्ष; अतः ये दो अनुच्छेद (296 और 299) स्थगित रहेंगे। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः क्‍या हमें इस बात का आश्वासन मिल सकता हे 
कि ये कब लिये जायेंगे। 

“अध्यक्ष: आगामी सप्ताह में किसी दिन। में माननीय सदस्यों को बताना चाहता 
हूं कि हम राज्यों से संबंधित कुछ 3 |, एक अनुसूची और कुछ अन्य दो 
या तीन विविध अनुच्छेदों को छोड़कर सभी गा व अनुसूचियों पर चर्चा 
समाप्त करना चाहते हैं। यह सभा पर निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी शेष 
सभी अनुच्छेदों पर विचार पूरा कर सकेंगे। 


“माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त (मध्य प्रांत और बरार : जनरल): मेरे 
विचार में अधिक से अधिक 7 तारीख तक। 


“अध्यक्ष: वे मेरे मन में है, परन्तु यह सभा पर निर्भर करता है। 
ाक माननीय सदस्यः कोई तारीख निश्चित कर दीजिए। 


“अध्यक्ष: यदि हम शीघ्रता से आगे बढ़े तो मुझे तारीख निश्चित करने की 
आवश्यकता नहीं है। 


अब मैं सप्तम अनुसूची में प्रविष्टियों को विचार के लिये लेता हूं, जो रह 
गयी थीं-सूची एक में 88-क और सूची दो में 58 व 58-क। 


सप्तम अनुसूची तथा अनुच्छेद 250-.-जारी 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सप्तम अनुसूची की सूची में प्रविष्टि 88 के पश्चात्‌ यह प्रविष्टि 
अन्त: स्थापित की जाये: 


“8808. ॥9565 णा ॥6 $46 0 छप्ाटा358९ 0 ॥6९795.9॥[0४५$ राव णा 44ए2॥5$86- 
॥॥॥ ॥॥॥ 8९0 ०।।। ॥॥ (० है॥/ (0 -॥॥ कई 


[88-क. समाचार पत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले 
विज्ञापनों पर कर।] 


मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सप्तम अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 58 के स्थान पर ये प्रविष्टियां 
रखी जायें; 


“586. ॥#65$ णा ॥6 5886 9 छप्ाएट3586 ए 20005 7]0 9 २९८ए७५७)०४१९५. 


58-60. ॥93#९६5 णा 44एशा॥$ट०ाशाह$ गीला पका 44ए2०॥5९०॥7०38 >प॥॥॥6व वा 
ए८०७७४]०४[0०2५. 
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[58. समाचारपत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर। 


58-क. समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों 
पर कर।] 


महोदय, मैं अनुच्छेद 250 के अन्य संशोधन संख्या 374--को भी प्रस्तुत करना 
चाहता हूं जो वास्तव में इसी का भाग हे। 


मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि हक 250 के खण्ड () में, उपखण्ड (घ) के पश्चात्‌ ये उप-खण्ड 


(6) ४65 ताल गा डंक्रा70 वैपा९5 णा ॥45320ण5 व ४00९ ूटाभरा205 भात 
प्राप्रा25 ॥9728; 
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[(छ) श्रेष्ठ चत्वों ओर वायदा बाजारों के सौदों पर मुद्रांक शुल्क से अन्य 
कर; 


(च) समाचारपत्रों के क्रय-विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर।] 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 250 पर, 
पुनर्विचार करने के लिये सभा की औपचारिक अनुमति लेनी होगी जो संशोधन संख्या 
374 के संबंध में आवश्यक है। 


*भ्री आर.के. सिधवा: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि किसी ऐसे अनुच्छेद 
पर, जिस पर विचार पूरा हो चुका है और वह सभा द्वारा पास किया जा चुका 
है, पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। 


“अध्यक्ष: यही प्रश्न श्री कृष्णमाचारी ने उठाया है। 


*आ्री आर.के. सिधवा: नहीं, महोदय, उन्होंने उस विषय पर की चर्चा करने 
के लिए संशोधन प्रस्तुत किया है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि उस पर 
पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। 


*याननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: इस बात का निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे 
कि आप ठीक कह रहे हैं या वह ठीक कह रहे हें। 


*शग्री नज़ीरुद्दीन अहमद: एक अन्य बात भी है जिसकी ओर में आपका ध्यान 
आकर्षित करना चाहता हूं। यह प्रविष्टि 88-क के बारे में है। यह वही संशोधन 
है जो श्री झुझुनवाला ने प्रस्तुत किया था। प्रारूप समिति ने उसे चुराया है और 
अब वह ऐसे पास कराया जा रहा है जैसे उनका ही हो। कितनी विचित्र बात 
है कि डॉ. अम्बेडकर का संशोधन संख्या 379 है जो भारतीय दण्ड संहिता की 
चोरी से संबंधित धारा है। क्‍या इस प्रकार की साहित्यिक चोरी की अनुमति हे? 


“अध्यक्ष॥ आपको यह बताने का श्रेय मिल सकता है। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: वह इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने 
चोरी अथवा लूट की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। 
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*अ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: परन्तु चोरी एक संज्ञेय अपराध है। वह अक्षम्य भी 
है। इसमें किसी का शिकायत कराना आवश्यक नहीं, आपत्ति न होने से नहीं चलेगा। 


“अध्यक्ष: हम प्रविष्टियों पर पहले विचार करेंगे। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: महोदय, पिछली बार जब यह मामला 
सभा के समक्ष आया था तब इस पर काफी वाद-विवाद हुआ था; ठीक-ठाक 
आशय क्‍या है इसमें सभा क्‍या कर सकती है और में क्‍या स्वीकार करने को 
तैयार हूं। आपने सुझाव दिया था कि इस मामले को प्रारूप समिति के पास दोबारा 
भेजा जाये। प्रारूप समिति ने उस पर विचार करने के बाद कुछ नये प्रस्ताव रखे 
हैं। प्रस्ताव यह है कि समाचारपत्रों और समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों पर करों 
को सूची | में रखा जाये। प्रारूप समिति अब इस विषय पर सहमत हो गयी 
है। दूसरा संशोधन--संख्या 379--एक परिणामिक संशोधन मात्र है, क्योंकि समाचारपत्रों 
और समाचारपत्रों के विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर को सूची | 
में लाया गया है, इसलिये विक्रय कर अधिनियम के अधीन समाचारपत्रों पर कराधान 
को निकालना तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों को राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र 
से निकालना आवश्यक है। 


*आ्री आर.के. सिधवाः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची 8 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 378 में, सूची | में प्रस्तावित 
नई प्रविष्टि 88-क के स्थान पर यह रखा जाये: 


“88-04. ]+65 णा 40ए2८॥8$8श7079$8 छ9प्र)॥5॥९6 जा ८0९५. 7 
[88-क. समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर।] 


“कि सूची 8 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 379 में सूची 2 में प्रस्तावित 
प्रविष्टि 58 में से “०॥० था 'प०४७०४7००५ (समाचारपत्रों को छोड़ कर अन्य 
वस्तुओं)” शब्द निकाल दिये जायें।” 

महोदय, जब कुछ समय पहले यह मामला सभा के समक्ष आया था तब हमारे 
माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव का अब जिसे वह प्रस्तुत करने की 
अनुमति मांग रहे हैं या जो उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है पुरजोर विरोध किया था। 
में चाहता था कि पिछली बार की कार्यवाही और भाषण मेरे हाथ लग जाते तो 
मैं उनको सभा के समक्ष रख देता, परन्तु दुर्भाग्य से वे मुझे नहीं मिले। परन्तु 
सभा को याद होगा और आपको भी याद होगा कि इन्होंने कहा था कि वह किसी 
भी परिस्थिति में बिक्रो कर को सूची में शामिल करने की अनुमति नहीं देंगे। 

“अध्यक्ष: इस मामले को प्रारूप समिति द्वारा पुनर्विचार किये जाने के लिए 
स्थगित कर दिया गया था। समिति द्वारा पुनर्विचार किये जाने और दूसरा संशोधन 
प्रस्तुत किये जाने पर कोई रोक नहीं हे। 

*भ्री आर.के. सिधवाः मैं जानता हे कि ऐसा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी राय 
बदल सकता है, परन्तु डॉ. अम्बेडकर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए सभा 
को यह बताना चाहिये था कि किन कारणों से उन्हें अपने विचारों को बदलना 
आवश्यक हो गया। 


मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित रूप में 
इस संशोधन में यह कहा गया हे कि समाचारपत्रों पर बिक्री कर को जो कि 
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राज्य सूची में है, सूची । में भी लाया जाना चाहिए। यह द्वेषजनक भेद करने 
वाली बात है। महोदय जिन मदों पर प्रान्त कर लगाते हैं उनकी रा में सैकडों 
मर्दे हैं। उनमें से एक मद को अलग निकाल करके संघ सूची में डालना, मेरे 
विचार में आपत्तिजनक, द्वेषजनक और अनुचित है। देश की अधिकांश जनता इसका 
गलत अर्थ निकाल सकती है। उनके मन में संदेह पैदा होगा कि संविधान सभा 
को इस मद विशेष को जो सूची 2 में ठीक थी, निकाल कर सूची में डालने 
की क्‍यों आवश्यकता पड़ी। यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसा इसलिये किया 
गया है कि समाचारपत्रों का मूलभूत अधिकारों से संबंध है, जेसा कि पहले कहा 
गया था उस दिन आपने अपने विनिर्णय में ठीक ही कहा था कि मूलभूत अधिकार 
भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित है। करों का भाषण और अभिव्यक्ति के साथ 
क्या संबंध हे? 

इसलिये, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि इस मद को सूची | 
में क्यों लाया जा रहा है। जब प्रारूप समिति के सभापति जैसे एक बहुत ही 
जिम्मेदार सदस्य का विचार उस दिन भिन्‍न था, तो उन्हें हमको समझाना चाहिए 
कि इसका उद्देश्य क्या है। यदि मैं संतुष्ट हो गया होता तो में इस बात को उठाता 
ही नहीं, भले ही सारा बिक्री कर केन्द्र के पास चला जाये। जिस रूप में बिक्री 
कर इस समय विभिन्न प्रान्तों में लगाया जाता है, उससे व्यापार और वाणिज्य के 
क्षेत्र में गम्भीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। बम्बई में एक वस्तु पर बिक्री कर लगाया 
जाता है, वही वस्तु मध्य प्रान्त में भेजी गयी तो वहां उस 8 : कर लगाया 
जाता है। इसलिये निश्चय ही मैं चाहता हूं कि बिक्री कर सरकार के 
कार्यक्षेत्र में आना चाहिए। जिस रूप में यह इस समय लगाया जाता है। इससे 
देश की समूची अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती 
कि केवल यही मद विशेष क्‍यों चुनी गयी है। देश की जनता इसे पक्षपात का 
उदाहरण भी मान सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में इसका सर्वोत्तम तरीका यह 
है कि इस मद के प्रश्न को तब तक स्थगित रखा जाये जब तक बिक्री कर 
के समूचे चे प्रश्ने के बारे में निर्णय नहीं कर लिया जाता। केन्द्रीय सरकार बिक्री 
कर अपने नियंत्रण में ले ले। मैं इसके पक्ष में हूं। 


मेरे मित्र श्री गोयनका द्वारा पेश किए गए संशोधन पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। 
जब मैंने हस्ताक्षर किए थे तब मेरे मन में यह बात स्पष्ट थी कि यह केवल 
विज्ञापन से संबंधित है, न कि बिक्री कर से। परन्तु बाद में मेरा ध्यान इस बात 
की ओर दिलाया गया कि जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उससे इसमें बिक्री 
कर भी आ जाता है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने उस पर हस्ताक्षर करके गलती 
की। मैं आमतौर पर बिना पढ़े और उसके आशय को बिना समझे किसी कागज 
पर हस्ताक्षर नहीं करता। परन्तु मेश आशय अब भी वही है जो पहले था कि 
बिक्रो कर को सूची । में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 


महोदय, सम्भव है कि विज्ञापन और बिक्री कर से समाचारपत्रों को छूट देने 
के प्रयोजन से इस मद को सूची ॥ में शामिल किया जा रहा हो। मैं राष्ट्रवादी 
समाचारपत्रों का बहुत सम्मान करता हूं जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दिनों में, जिसका 
मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी समाचारपत्रों को कुचल देना था, देश की स्वतंत्रता के लिये 
लड़ते रहे हैं। में इस बात को निर्विवाद रूप से मानता हूं कि उनको हर प्रकार 
का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए इसमें कोई शंका की बात नहीं है। परन्तु आज 
समझ में नहीं आता कि किस समाचारपत्र को राष्ट्रवादी कहा जाये? एक समाचारपत्र 
का ॥2 वर्ष से अधिक समय तक सम्पादक व मालिक रहने के कारण मैं जानता 
हूं कि उन दिनों उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। मैं उनके 
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[श्री आर.के. सिधवा] 


सम्मुख नत-मस्तक हि भारत के सबसे बडे राष्ट्रवादी समाचारपत्रों में से एक “द 
बम्बई क्रॉनिकल” दो बार बन्द कराया गया, परन्तु वह आज भी चल रहा 
है। इसका श्रेय श्री होरगीमन और ब्रेलबी जैसे योग्य सम्पादकों को जाता है। बम्बई 
में एक लखपति द्वार चलाये गये “इंडियन डेली मेल” को भी बन्द कराने का 
प्रयास किया गया और वास्तव में ब्रिटिश सम्राज्यवाद की एजेंसी द्वारा बन्द करा 
दिया गया। राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने जो कुछ किया मैं उसकी सराहना पा 
परन्तु मैं चाहता हूं कि उनके द्वारा की गयी सेवाओं को मान्यता देते हुए 
खुले रूप में सराहना की जाये। आप इस मद को सूची | में रखकर जनता के 
मन में पेचीदगियां और संदेह क्‍यों पैदा करना चाहते हैं? मेरा अभिप्राय यह हे 
कि यदि आप छूट देना चाहते हैं तो मैं उस आधार पर इसके पक्ष में हूं जिसका 
मैंने उल्लेख किया है। आप इस बात की चिन्ता न करें कि अन्य समाचारपत्र 
इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि यह कर भी तो खराब चीज हे। मैं जानता हूं कि 
आज 80 प्रतिशत समाचारपत्र छोटे समाचारपत्र हैं और वे प्रस्तावित कर का जा 
सहन नहीं कर सकते। केवल ॥5 प्रतिशत समाचारपत्र आज धन में खेल रहे हैं 
और यह पूछा जा सकता है कि उन्हें कर क्‍यों नहीं देना चाहिए? देशबन्धु गुप्ता 
मेरे मित्र हें, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। वह साधारण व्यक्ति से महान व्यक्ति 
बन गये हैं। श्री सुरेश चन्द्र मजूमदार भी उस प्रकार के सज्जन पुरुष हैं, जिन्होंने 
इसी प्रकार उन्‍नति की है। परन्तु उन लोगों को क्‍यों छूट दी जाए जो अन्य कारबार 
में धनवान बन गये? कल मैं पढ़ रहा था कि कोई अमरीकी सिंडीकेट “सिविल 
एण्ड मिलीटरी गजट” खरीदने जा रहा है। वे भारत के महत्वपूर्ण समाचारपत्रों को 
हर कीमत पर खरीदना चाहते हैं। क्या उनको छूट दिया जाना उचित है? मै भारतीय 
तथा विदेशी समाचारपत्रों में कोई भेद नहीं चाहता। यदि करोड़ों रुपये का भुगतान 
करके “टाइम्स ऑफ इंडिया” खरीदा जा सकता है तो यह सिंडीकेट सभी 5802 र्ण 
समाचारपत्रों को खरीद सकता है। उनको कर से छूट क्‍यों दी जानी चाहिए? 
आप संविधान में इस कर का प्रावधान करते हैं तो आप सर्वदा के लिये बन्ध 
जायेंगे। मेरा निवेदन यह है कि यह मामला सभा के समक्ष ठीक ढंग से पेश 
नहीं किया गया है और यह कहने के लिए मेरे मित्र श्री गोयनका मुझे क्षमा करेंगे 
कि यह घपला उन्हीं का किया हुआ है। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: क्‍या मैं माननीय मित्र को बता दूं कि किसी किस्म 
की छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही हे? 

*भ्री आर.के. सिधवा: ठीक है, श्री कृष्णमाचारी, अच्छा यही होगा कि हम 
इस बात को सहज बुद्धि पर छोड़ दें। आप यहां यह कहने के अधिकारी नहीं 
हैं कि छूट देने पर विचार नहीं किया जा रहा। मैं जानता हूं कि किस बात पर 
विचार किया जा रहा है। इसीलिये मुझे चिन्ता है। हमें स्पष्टवादी होना चाहिए। 
किसी को धोखा देने के लिए इस प्रकार की बातें नहीं की जानी चाहिए। यह 
जनता की आंखों में धूल झोंकने के सिवाय और कुछ नहीं है। हमें निष्कपट और 
ईमानदार होना चाहिए। आप जनता के साथ छल नहीं कर सकते और न ही सभा 
की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। डॉ. अम्बेडकर बहुत चतुर हो सकते हैं परन्तु 
के राई भी हमेशा नहीं चल सकती। हम समझते हैं कि पर्दे के पीछे क्‍या हे। 
शा इस तरीके से इसका लाया जाना पसंद नहीं, यदि इस संशोधन को स्थगित 
कर दिया जाये तो हम अपना दिमाग लगा कर और विचार-विमर्श करके एक 
ता क्‍्त संशोधन ला सकते हैं। यदि सहमति हो तो मैं एक ऐसा संशोधन पेश 

के लिए तैयार हूं कि समाचारपत्रों पप कोई कर न लगाया जाये। मैं निश्चय 
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ही महसूस करता हूं कि राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने राष्ट्र की बहुत सेवा की है 
और उस सेवा की मान्यता के रूप में यदि आप उनको छूट देना चाहते हैं तो 
मैं उस पर सहमत हूं। मैं तो इससे और आगे जाकर सभी समाचारपत्रों को छूट 
देने पर भी सहमत हूं। इसलिये कि इस संशोधन को स्वीकार करने के बजाय 
श्री गोयनका और श्री गुप्ता को मैं यह सुझाव देना चाहता हूं “आओ हम अपना 
दिमाग लगा कर एवं विचार-विमर्श करके छूट के लिये एक संशोधन रखें जिससे 
हमारे बारे में कोई गलतफहमी न रहे।” मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि इस 
महान संस्था, इस संविधान सभा, के साथ धोखेबाजी नहीं की जानी चाहिए। इस 
गौरवमयी संस्था की आंखों में धूल नहीं झोंकी जानी चाहिए। मैं विशेषकर अपने 
संविधान के संबंध में स्पष्टवादिता अपनाये जाने के पक्ष में का अध्यक्ष महोदय, 
में आशा करता हूं कि आप भी डॉ. अम्बेडकर व सर्वश्री और गुप्ता 
से अनुरोध करेंगे कि वे किसी ऐसी बात को इसमें न लाएं जिससे संविधान सभा 
का उपहास हो। इस महान संस्था का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। इस बात 
को लेकर आलोचना नहीं होनी चाहिए कि हमने किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने 
के लिये किसी न किसी तरीके से मूलभूत अधिकारों के नाम पर इस मद को 
सूची-] में अन्तरित कर दिया जिसका में मूलतः: विरोध करता हु मूलभूत अधिकारों 
के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। मैं इस संविधान सभा के हित में जिसका 
मैं बहुत सम्मान करता हूं आपसे जो इस सभा के अध्यक्ष व संरक्षक हैं पुनः 
अपील करता बा अत्यन्त विनप्रता से अनुरोध करता हूं कि आप कृपा करके इस 
द्वेषपूर्ण भेद काम को रोकें। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि इन करों 
से 80 प्रतिशत समाचारपत्रों को हानि पहुंचेगी। केवल कुछ ही समाचारपत्र इन करों 
का बोझ सहन कर सकेंगे। आखिरकार, समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों 
पर करों का जात वे ही करेंगे जो विज्ञापन देंगे। सिनेमा-कर का भुगतान कौन 
करता है? उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। प्रान्तीय सरकारें सिनेमा पर कर लगाती 
हैं, सिनेमा मालिक उपभोक्ताओं पर लगाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई कर विज्ञापनों 
पर लगाया जाता है तो उसका भुगतान विज्ञापन देने वालों को करना पड़ेगा। मैं 
उस स्थिति की परिकल्पना नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि छोटे समाचारप्रों 
को कोई आघात पहुंचे। यदि 0 बड़े समाचारपत्र हैं जिनको छूट मिल जायेगी 
तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, परन्तु 80 प्रतिशत को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। 
हमें इसी दृष्टि से स्थिति का समाधान करना चाहिए। 


*अध्यक्ष: श्री सिधवा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आपके नैतिक रोष से 
सहमत नहीं हूं। मुझे इसका रे कारण नहीं दिखाई देता। प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत 
यह एक सीधा-सादा संशोधन है और प्रस्तावित संशोधन में मुझे कोई गलत बात 
नजर नहीं आती। 

*आ्री आर.के. सिधवाः सभी मदों में से समाचारपत्रों को ही क्‍यों चुना गया? 

“अध्यक्ष; यह एक अलग बात हे। 

*थ्री आर.के. सिधवा: यही तो बात है, उस सूची में से केवल इसी को 
क्यों निकाला गया हे? 

*एक माननीय सदस्य: प्रतीक्षा कीजिए और देखिए। 


श्री 55283. गुप्त (दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, यह देखकर मुझे कोई कम 
संतोष नहीं हुआ है कि प्रारूप समिति ने सभा के समक्ष प्रस्तुत संशोधनों को लाने 
में मेरे मित्र श्री गोयनकका व सभा के अनेक सदस्यों के विचारों का आदर किया 
है यह ओर भी संतोष की बात है कि डॉ. अम्बेडकर ने भी इन संशोधनों पर 
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[श्री देशबन्धु गुप्त] 
अपनी सहमति व्यक्त की है और इस संबंध में उनका पूरा समर्थन प्राप्त है। 


श्री सिधवा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सभा को मालूम है कि उस 
दिन जब सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी तब मैंने समाचारपत्रों पर कर लगाने 
पर ही मूल आपत्ति की थी। यदि आज सभा यह निर्णय कर ले कि समाचाजपत्रों 
पर ऐसा कोई कर नहीं लगेगा तो इसे मेरे और प्रेस से संबंधित मेरे मित्रों से 
अधिक प्रसन्‍नता किस को नहीं होगी। निःसंदेह हे ही होना चाहिए क्‍योंकि किसी 
भी स्वाधीन देश में जहां लोकतंत्रात्मक सरकार है, बिक्री कर अथवा विज्ञापन-कर 
जैसा कोई कर नहीं हे। 


परन्तु मेरे मित्र श्री सिधवा का यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता कि वह 
एक सांस में कहते हैं कि वह समाचारपत्रों को सभी करों से छूट देने को तैयार 
हैं और दूसरे ही सांस में कहते हैं कि जहां तक बिक्री-कर का संबंध है, समाचारपत्रों 
तथा अन्य वस्तुओं में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। मेरे लिए इस तर्क को समझना 
बहुत कठिन है। मेरा कहना यह है कि निश्चय ही समाचारपत्रों के संबंध में भिन्‍न 
दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। समाचारपत्र उद्योग वैसा उद्योग नहीं है जेसे कि 
अन्य उद्योग हैं। समूचा विश्व इस बात को मानता है। उन्हें एक कर्तव्य का निर्वाह 
करना होता है और मुझे प्रसन्‍नता है कि भारत में समाचारपत्रों ने जन सेवा के 
अपने कर्तव्य को बहुत ही प्रशंसनीय ढंग से निभाया है और उस पर गर्व करने 
का निश्चित आधार है। मैं सभा से व अपने मित्र श्री सिधवा से आशा करता 
हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि परमात्मा न करे कि कभी कर लगाने 
का कोई प्रस्ताव संसद के समक्ष आये परन्तु यदि ऐसा समय आये तो उस समय 
वे उसका विरोध करें। 


महोदय, आखिर यह एक समर्थकारी खण्ड है। इसमें यह नहीं कहा गया हे 
कि समाचारपत्रों पर बिक्री तथा विज्ञापन. कर लगाया ही जायेगा। आज सभा 
समाचारपत्रों की बिक्री अथवा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर लगाये जाने की 
स्वीकृति तो नहीं दे रही। हमने तो केवल इस बात पर जोर दिया है कि समाचासपत्रों 
को प्रान्तीय सरकारों के कार्यक्षेत्र से निकाल लिया जाना चाहिए और संघ सूची 
में शामिल कर देना चाहिए जिससे यदि कभी समाचारपत्रों पर कोई कर लगाने 
का प्रस्ताव हो तो तत्संबंधी कार्यवाही उसके समस्त पहलुओं को समझ कर समूचे 
देश के प्रतिनिधियों द्वारा की जाये। यह काम किसी प्रान्त के किसी मंत्रालय द्वारा 
अलग से नहीं किया जाना चाहिए। हमारे संशोधन का मूल आशय यह था, जब 
हमने प्रारूप समिति और अन्य सदस्यों को, विशेषकर डॉ. अम्बेडकर को, यह 
समझाने का प्रयत्त किया था तब इस विषय को संघ सूची में अन्तरित करने 
के पक्ष में हमारा तर्क राजनीतिक था। यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मैं और 
भारतीय प्रेस से संबंधित मेरे मित्र ऐसे कर लगाने के लिये किसी प्रकार से वचनबद्ध 
हैं अथवा वे सहमत हो गये हैं। बिल्कुल नहीं। हम सदा इसके विरुद्ध रहे हें। 
हमें यह समझ लेना चाहिए कि बम्बई ओर मद्रास के दो प्रान्तों को छोड़कर अन्य 
सभी प्रान्त अब तक प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने समाचारपत्रों 
पर कर लगाने के अपने अधिकार का उपयोग कभी नहीं किया है। परन्तु जब 
से देश में इस विषय पर चर्चा होने लगी है, समूचे प्रेस ने मूल कारणों से उसका 
जबरदस्त विरोध किया हे और मांग की है कि यदि ऐसे कर लगाये जाने हैं तो 
वे केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाने चाहिए। यह मांग करते हुए क्या हमें इस 
बात का पता नहीं है कि जिन प्रान्तों ने ऐसे कोई कर नहीं लगाये हैं, वहां से 
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प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र आज भी अछूते हैं, विशेषकर दिल्ली से प्रकाशित 
होने वाले समाचारपत्र जो केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं और जिन पर बिक्री कर 
तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद ऐसा कर लगाने पर सहमत न 
हो जाये। यदि आज दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों सहित सभी 
समाचारपत्र एक स्वर से इन करों को लगाये जाने का विरोध कर रहे हैं और 
इस विषय को संघ सूची में शामिल किये जाने की मांग कर रहे हैं तो वे ऐसा 
इसलिये नहीं कर रहे कि कुछ धनराशि की बचत हो, बल्कि इसलिये कर रहे 
हैं कि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का प्रश्न अन्तर्ग्स्त है। उनके संघ यू में अन्तरण 
की वकालत करते हुए हम दिल्‍ली तथा अन्य प्रान्तों में, जिन्होंने से कर लगाने 
के लिए अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है, ऐसे कर लगाये जाने का जोखिम 
उठाने को तैयार हैं। परन्तु हम इस मामले को प्रान्तों पर नहीं छोड़ना चाहते हैं 
ताकि प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई आंच न आए। संसद में हमारा पूर्ण विश्वास 
है, हमें देश की सामूहिक बुद्धिमता पर भरोसा है और हमें इसमें कोई संदेह नहीं 
कि जब इस मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जायेगा तब समाचारपत्रों 
पर ऐसे कोई कर नहीं लगाये जायेंगे, परन्तु हमें प्रान्तीय सरकारों में उतना विश्वास 
नहीं है। केवल इसी आशा में तथा इस स्थिति को तरह समझते हुए ही हम, 
एक समझौते के रूप में, अथवा यूं कहिए कि अपेक्षाकृत एक कम बुराई के 
रूप में, इन दो करों को प्रान्तीय सूची से केन्द्रीय सूची में अन्तरित किए जाने 
के लिए सहमत हुए हें। 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता ही है कि मेरे मित्र श्री सिधवा किसी समय समाचार 
जगत से संबंधित थे, ठीक अनेक अन्य राजनीतिक नेताओं की तरह जो कि अपने 
जीवन के दौरान किसी न किसी समय प्रेस से संबंधित रहे हैं तथा मुझे विश्वास 
है कि यदि इन करों को अधिरोपित किए जाने का प्रश्न, किसी भी समय, संसद 
के समक्ष आया तो इसे उनका पूरा-पूरा समर्थन प्राप्त होगा तथा वह संसद द्वारा 
समाचारपत्रों की बिक्री अथवा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर लगाए जाने के 
किसी भी प्रयास के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द करेंगे। 


मुझे यह प्रतीत होता है कि कुछ स्तरों पर समाचारपत्रों के विरुद्ध एक सामान्य 
पूर्व धारणा बनी हुई है जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा का विश्वास है। 
यह हो सकता है कि कुछ समाचारपत्रों ने यह धारणा उत्पन्न कर दी है कि 
वे “धनकुबेर” हैं, परन्तु उनकी संख्या कितनी है? महोदय, मैं समाचारपत्रों की 
अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने में तथा समाचारपत्रों का इस बारे में सही चित्र सामने 
रखने में सभा का समय नहीं लेना चाहता कि आज विश्व के अन्य स्वतंत्र देशों 
के करों की तुलना में उनकी क्या स्थिति है। परन्तु मैं श्री सिधवा तथा उनके 
जैसे विचारों वाले व्यक्तियों को यह बता देना चाहता हूं कि हो सकता है कि 
ः ऐसे बड़े समाचारपत्र हों जोकि कर अदा कर सकते हों और यह कि यह 
सकता है कि ऐसे समाचारपत्रों को करों की चपेट में लाने के लिए इन करों 
के बारे में सोचा गया था, परन्तु मैं यह दावे से कह सकता हूं कि अधिकांश 
समाचारपत्र इन करों से बिल्कुल तबाह हो जायेंगे और यदि इस में स्वाधीन 
पत्रकारिता की कोई आशा है तो उसे केवल तभी पूरा किया जा सकता है जब 
हम समाचारपत्रों को अकेला छोड़ दें तथा इन विशेष करों को उन पर न थोपें। 
अन्यथा हम छोटे समाचारपत्रों के, जोकि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक 
लम्बे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथों में चले जाने का 
मार्ग प्रशस्त कर देंगे। 


]824] भारतीय संविधान-सभा [9 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[श्री देशबन्धु गुप्त] 


महोदय, मेरा विचार है कि आपसे बेहतर यह कोई नहीं जानता कि “सर्चलाइट ”, 
जिसके कि आप संस्थापक थे, क्‍यों एक श्रृंखला में शामिल हो गया है। अन्य और 
भी समाचारपत्र इसी प्रकार किसी न किसी श्रृंखला में शामिल हो गये हेैं। यदि 
आप समाचारपत्रों का विगत इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में 
एक भी ऐसा राष्ट्रीय समाचारपत्र नहीं था जिसे कि इसके संस्थापक द्वारा लोगों 
से धन मांग कर आरम्भ न किया गया हो। महोदय, कौन यह नहीं जानता कि 
स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय को घर-घर जाकर, लोगों से हाथ जोड़ कर उनसे 
एक सर्वाधिक बड़े समाचारपत्र के शेयर खरीदने के लिए प्रार्थना करनी पड़ी थी 
जिसके स्वामित्व के लिए आज दिल्ली को गर्व है। 


“अध्यक्ष: में माननीय सदस्य के भाषण में बाधा नहीं डालना चाहता हूं। परन्तु 
फिर भी यहां हम केवल संघ सूची में प्रविष्टि के बारे में विचार कर रहे हें। 


*थ्री देशबन्धु गुप्त: महोदय, क्‍योंकि श्री सिधवा ने यह प्रश्न उठाया है कि 
समाचारपत्र एक पृथक्‌ व्यवहार के हकदार नहीं हैं, मैं केवल उस धारणा को 
करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इस बात के प्रति पूरी तरह सचेत हूं कि भुशे 
सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहिए। परन्तु फिर भी क्‍योंकि यह एक महत्वपूर्ण 
विषय हे, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं कि मुझे कुछ अधिक समय दिया जाये। 


अन्य अनेक समाचारपत्रों का इतिहास भी यही बताएगा कि उनकी शुरुआत 
भी काफी संकटपूर्ण रही थी और यह कि जिन लोगों ने उन्हें आरम्भ किया था 
उन्होंने वाणिज्यिक उद्देश्य से ऐसा नहीं किया था। यह सच है कि गत कुछ वर्षों 
में कुछ समाचारपत्रों ने पिछले युद्ध के कारण वित्तीय रूप से लाभ उठाया है। 
कल विगत इतिहास भुलाया नहीं जाना चाहिए तथा हमें इस तथ्य की 
नहीं करनी चाहिए कि आखिरकार, समाचारपत्रों को एक महान कार्य 
सम्पन्न करना है और यह कि वे एक लोकतंत्रीय प्रणाली की सरकार के अस्तित्व 
के लिए अत्यावश्यक हेैं। वे मतदाताओं को शिक्षित करने तथा देश में लोकतंत्रीय 
सरकार को ठीक से चलाने के लिए अत्यावश्यक हैं। इन परिस्थितियों में समाचार 
जगत को कमजोर बनाने के लिए उठाए गए किसी भी कदम से यह समझा जाएगा 
कि यह लोकतंत्रीय सरकार को हानि 808 वाला कदम है बल्कि इसमें लोगों 
की स्वाधीनता ही खतरे में पड़ जाएगी कि अमरीका के उच्चतम न्यायालय 
के न्यायाधीशों ने जिनके स्मरणीय निर्णय का कुछ दिन पूर्व उल्लेख किया गया 
था, ठीक ही कहा है। उसके अनुसार, “प्रेस को बेडियां पहनाने का मतलब हे 
स्वयं अपने आपको बेडियां पहनाना।” अतः प्रेस की स्वतंत्रता के नाम में तथा 
भारतीय पत्रकारिता के भविष्य के नाम में, में इस सभा से अपील करता हूं कि 
वह इस बात को ध्यान में रखे कि समाचारपत्र निश्चय ही भिन्‍न व्यवहार के 
हकदार हैं। समाचारपत्र सरकार के लिए भी इतने ही अत्यावश्यक हैं जितने कि 
देश के हित के लिए तथा हमें सदैव ही इन्हें इसी रूप में देखना होगा। 


महोदय, मैं आशा करता हूं कि इस सभा के अधिकांश सदस्य इस बात से 
भली प्रकार परिचित हैं कि 942 के स्वाधीनता आन्दोलन में 45 समाचायपत्रों 
में से 96 समाचारपत्रों ने 9 अगस्त के स्मरणीय प्रस्ताव के पास किये जाने के 
8 पश्चात्‌ स्वेच्छा से अपने कार्यालय बन्द कर दिये थे। क्या आप समस्त विश्व 

इतिहास में ऐसा कोई अन्य उदाहरण बता सकते हैं जबकि इतनी बड़ी संख्या 
में समाचारपत्रों ने अल्प सूचना पर अपने कार्यालय बन्द कर दिए हों और इस 
बात की तनिक भी परवाह नहीं की हो कि भविष्य में उनके साथ क्‍या बीतेगी? 
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उनमें से अधिकांश केवल अपने कार्यालय बन्द करके ही संतुष्ट नहीं रहे अपितु 
उनके मालिकों तथा सम्पादकों ने इस आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा जेलो 
में गए। महोदय, आज भी ऐसे राष्ट्रवादी समाचारपत्र हैं जिन्होंने स्वयं पर स्वेच्छा 
से रोक लगा रखी है तथा वे शराब ओर विदेशी कपड़ों के विज्ञापन नहीं छापते। 
महोदय, क्‍या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि इन समाचारपत्रों ने अपने 
सामने एक आदर्श रखा है और वे इन आदर्शों का पालन करने के लिए. प्रयत्नशील 
रहते आये हैं? क्‍या वे ऐसे करों से छूट प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं? हो 
सकता है कि यदि ऐसे कर न लगाए जाएं तो इससे कुछ समृद्ध समाचारपत्रों को 
भी लाभ पहुंचे। परन्तु ऐसे समाचारपत्र तो आरम्भ से ही लाभ उठाते चले आ 
रहे हैं। उन्हें विगत समय में बड़े पैमाने पर सरकारी संरक्षण मिलता रहा है तथा 
शायद्‌ सभा को यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश में आज कुछ ऐसे समाचार 
पत्र हैं जो कि 942 में स्वेच्छा से बन्द कर दिये गए थे तथा जो स्वाधीनता 
संग्राम में सदैव ही अग्रणी रहे हैं, परन्तु आज कुछ सरकारों द्वारा विज्ञापन देने 
के सिलसिले में उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है। कुछ मामलों में पुराने 
परिपत्रों पप अब भी अमल हो रहा है तथा इन राष्ट्रवादी समाचारपत्रों के साथ 
सरकारी विज्ञापन दिए जाने के बारे में भेदभाव बरता जा रहा हे। 

“अध्यक्ष: इस समय हमारे सामने किसी परिपत्र अथवा कर लागू करने के 
निर्णय का प्रश्न नहीं है। जो प्रश्न हमारे समक्ष इस समय है, वह केवल संविधान में 
प्रावधान के बारे में है। जब कर लगाने का प्रश्न पैदा होगा, ये सभी तर्क तब पैदा होंगे। 

*श्री देशबन्धु गुप्त: महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार 
ने भी परिवहन सुविधाओं के मामले में, डाक सेवा की दरों में रियायतों के मामले 
में तथा अनेक अन्य रियायतों के मामले में प्रेस के पृथक्‌ स्वरूप को स्वीकार 
किया है। अत: यह पहले ही स्वीकार किया जा चुका है कि प्रेस के साथ विशिष्ट 
व्यवहार किया जाना चाहिए। 

मैं इस तर्क को और अधिक विस्तृत नहीं करना चाहता पर मैं सभा के 
समक्ष यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न का एक अन्य पहलू भी है और इस 
बात का कारण भी है कि हम इन विषयों को केन्द्र के कार्यक्षेत्र में अन्तरित 
करने की मांग क्‍यों करते हैं। मद्रास में प्रवर समिति के समक्ष एक विधेयक लम्बित 
पड़ा है। मैं इस विधेयक के कुछ खण्डों के संदर्भ में कुछ बात करना चाहता 
हूं। मद्रास विधेयक के अंतर्गत विज्ञापनों से होने वाली सकल आय पर दस प्रतिशत 
विज्ञापन कर लगाने का प्रावधान है। 

“प्रो, एन.जी. रंगा (मद्रास : जनरल): केवल उन्हीं समाचारपत्रों पर जिनकी 
आय न्यूनतम हे। 

*भ्री रामनाथ गोयनका (मद्रास : जनरल): ऐसी बात नहीं है। 

*थ्री देशबन्धु गुप्तः यदि आप विधेयक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा 
कि यह प्रावधान सभी समाचारपत्रों पर लागू होता है। मद्रास सरकार ने समाचारप्रों 
की विज्ञापन से होने वाली आय पर दस प्रतिशत कर लगाने का ही प्रस्ताव नहीं 
रखा है अपितु उनके विधेयक में सरकार को कुछ समाचारपत्रों को इन करों से 
छूट देने की शक्ति देने की व्यवस्था भी की गई है। इसमें भी प्रावधान है कि 
समाचारपत्रों को अपने कृत्य आरम्भ करने से पूर्व लाइसेंस लेना होगा। तो वे 
समाचारपत्रों के प्रति तथा पत्रकारिता के सम्माननीय व्यवस्था के प्रति ऐसा सम्मान 
व्यक्त करते हैं। इस बात को तनिक भी नहीं समझा जा रहा है। कि समाचारपत्र 
लोकतंत्र के वास्तविक जीवन रक्षक हैं तथा जनसाधारण के अधिकारों के लिए 
लड़ने वाले हैं। बम्बई सरकार ने भी 6/, प्रतिशत का कर लगा दिया है और 
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[श्री देशबन्धु गुप्त] 

वह भी विज्ञापनों से होने वाली सकल आय पर। इससे हमारे आंखें खुल गई 
और इससे इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि यदि इन करों को प्रान्तीय सरकारों 
के अधिकार तंत्र में रहने दिया गया तो एक दिन ऐसा आ सकता है जबकि 
अधिकांश छोटे समाचारपत्रों को बन्द हो जाना पडेगा। समाचार जगत की इस धारणा 
के अन्तर्गत हो मेरे मित्र, श्री गोयनका तथा अन्यों ने अपेक्षाक्त॒ कम बुराई के 
रूप में यह सुझाव दिया था कि इन करों को कम से कम केन्द्रीय हि में 
तो अन्तरित कर दिया जाए, ताकि देश कुछ मिलाकर यह निर्णय कर कि 
क्या समाचारपत्रों पर कोई कर लगाया जाना चाहिए और यदि लगाया जाना है तो 
कितना लगाया जाये। 


84808] और कह कर समाप्त करूंगा। महोदय, हालांकि मैं अपने मित्र, 
डॉ. द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता हूं, केवल यह स्पष्ट कर 
देना चाहता हूं कि इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए. कि हम भविष्य 
में समाचारपत्रों पर ऐसा कर लगाए जाने पर सहमत हैं। शायद सभा को मालूम 
है कि ऑल इण्डिया न्यूजपेपर्स एडिटर्स कान्फरेंस, इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स 
सोसायटी तथा इण्डियन लैंग्वेजेज एण्ड है 3232 एसोसिएशन--भारत में प्रेस का 
प्रतिनिधित्व करने वाले इन तीनों निकायों ने गत मास दिल्‍ली में बैठक की तथा 
समाचारपत्रों पर ऐसे सभी करों के विरुद्ध एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया। 
निःसंदेह, में आयकर तथा अधिकर का उल्लेख नहीं कर रहा हंं, जिस पर कि 
किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इन सभी निकायों ने इस प्रश्न गा त ॒गम्भीरता 
से लिया है। में आशा करता हूं कि कोई भी निर्णय जो यह सभा अथवा 
संसद भविष्य में लेगी उसमें वे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक सढ तथा 
स्वतंत्र प्रेस का अस्तित्व देश के हित के लिए अत्यावश्यक है और यह प्रेस 
को कमजोर बनाने के लिए की गई कोई भी कार्यवाही लोकतंत्र को कमजोर बनाएगी, 
सरकार को कमजोर बनाएगी तथा लोगों की शक्ति को क्षीण करेगी। महोदय, इन 
शब्दों के साथ मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन का समर्थन करता 
का मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने समाचारपत्रों के दृष्टिकोण 
भली प्रकार समझा हे। 


*प्रो, एन.जी. रंगाः अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्‍नता है कि यह खण्ड संविधान 
में शामिल करने के लिए लाया गया है। यह आवश्यक हे कि समाचारपत्र केन्द्रीय 
कराधान की परिधि में आने चाहियें। इससे यह भी पता चलता हे कि यह समाचारपत्र 
जगत (फोर्थ एस्टेट) आज कितना मजबूत हो चुका है। यदि इस देश के समाचारपत्र, 
विशेषकर दैनिक समाचारपत्र, इतने सशक्त न बन गए होते तो कराधान की सूचियों 
में ये अदल-बदल करना सम्भव न होता जिन्हें कि संविधान में शामिल किए जाने 
का प्रस्ताव है। यदि मद्रास सरकार ने दैनिक समाचारपत्रों तथा अन्य समाचायपत्रों 
की विज्ञापनों से होने वाली आय पर कर लगाने का प्रस्ताव लाने की पहलकदमी 
न की होती तो यह प्रश्न इतनी गम्भीरता से विचार के लिए सामने न आता। 
मद्रास सरकार द्वारा एक बार कराधान का प्रस्ताव किए जाने के पश्चात्‌ समाचारपत्र 
जगत के मेरे मित्रों ने अपनी आंखें खोलीं तथा देखा कि यदि प्रान्तीय सरकार 
को ऐसा कर लगाने की शक्ति कभी दे दी जाती है तो उनके तथा उनकी आय 
के विरुद्ध चाहे कितनी ही हानिकर कार्यवाही की जा सकती है। अतः उन्होंने 
इस प्रश्न को इस मंच पर उठाया है तथा वे इसे, केन्द्रीय कराधान की मद के 
रूप में, केन्द्रीय सूची में शामिल कराये जाने में सफल हुए हैं। महोदय, मेरा इस 
बारे में कोई विद्वेष नहीं है, परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि गत युद्ध 
से लेकर समाचारत्रों की वित्तीय स्थिति में भारी परिवर्तन आया है। गत युद्ध से 


संविधान का प्रारूप [4827 


पूर्व इस देश के अनेक समाचारपत्रों की भले ही जो भी स्थिति रही हो, परन्तु 
इस युद्ध से लेकर अब तक इनमें से अधिकांश ने भारी लाभ कमाया है तथा 
इनमें से अनेक मात्र स्वाधीन पत्रिकाएं, मात्र स्वाधीन समाचारपत्र नहीं रहे हैं। वरन 
अब स्वामियों तथा स्वामित्व की श्रृंखला में शामिल हो चुके हें। 


श्री 52086. गुप्त: क्‍या मैं अपने माननीय मित्र से जो पश्चिमी देशों का 
भ्रमण कर चुके हैं, यह हा सकता हूं कि भारत के समाचारपत्रों में से सर्वोत्तम 
समाचारपत्रों की पश्चिमी देशों के समाचारपत्रों की तुलना में स्थिति कैसी हे? 


*प्रो, एन.जी. रंगा: में कामना करता हूं 2 मेरे माननीय मित्र इतना धन अर्जित 
करने के अपने प्रयास में पूरे सफल रहें कि पश्चिमी देशों के समाचारपत्रों 
के स्वामी अर्जित कर रहे हैं। मुझे वस्तुतः उनसे कोई ईर्ष्या नहीं होगी यदि उनका 
समाचारपत्र आजकल के समय तप यार्क टाइम्स” की तरह फले-फूले तथा वह 
प्रत्येक रविवार 60 अथवा 64 का समाचारपत्र निकाल कर अपने पाठकों 
की सेवा करें, परन्तु यदि वह सारी आय अपने लिए ही रखेंगे तथा उसका कुछ 
भी भाग देश को देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो मुझे विद्वेष होगा। महोदय, इसी 
कारण मैं यह कहता हूं कि उन समाचारपत्रों के साथ जो कि किसी न किसी 
प्रकार इतना भारी लाभ अर्जित करते हैं तथा उन समाचारपत्रों के साथ जो कि 
विशिष्टतया निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक लाभ अर्जित करते हैं, कोई विशिष्ट 
व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, ह दूसरी ओर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए 
कि ये विज्ञापनों से होने वाली आय से उसी प्रकार कर का भुगतान करें 
जिस प्रकार कि किसी भी अन्य सम्पदा को करना पड़ता है। 


*अआ्री रामनाथ गोयनका: वे आयकर तथा अधिकर देते हें। 


प्रो, 450 रंगाः इसके बावजूद भी वे भारी लाभ कमाते हैं। मेरे माननीय 
मित्र, श्री स्वयं भी यह सब कुछ अवश्य जानते होंगे, अपनी हानि के 
लिए नहीं अपितु अपने लाभ के लिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि इन 
समाचारपत्रों से इतना भुगतान और अंशदान कराया जाये जितना कि वे कर सकते 
हैं। मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता कि उन्हें ये रियायतें क्‍यों दी जाती 
रहें। अब समय आ गया है कि हमारे राजनीतिज्ञ तथा हमारे विधायक अपने स्वाधीन 
रूप में इस बात पर बलपूर्वक आग्रह करें तथा यह सुनिश्चित करें कि ये लोग, 
भले ही ये इतने शक्तिशाली हैं। तथा निकट भविष्य में इनके अधिकाधिक 
शक्तिशाली बनने का खतरा है, आशा के अनुरूप उसी तरह तथा वास्तव में उत्तरोत्तर 
अधिक की करें जिस तरह कि हमारे देश में आय का कोई भी अन्य स्रोत 
करता हेै। 


महोदय, यह सच है कि समाचारपत्र एक महान राष्ट्रीय हित की पूर्ति करते 
हैं, अन्यथा वे विद्यमान ही न रहें। उनको उसी प्रकार निषिद्ध कर दिया जायेगा 
जिस प्रकार कि ताड़ी तथा मदिर और इस प्रकार की अन्य वस्तुओं को निषिद्ध 
किया जाता है। समाचारपत्रों को केवल इसलिए चलते रहने दिया जाता है कि वे 
लाभदायी प्रयोजन पूरा करते हैं। जब तक उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने दिया 
जाता है, तब तक उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो कि अन्य सभी व्यवसायों 
के साथ किया जाता है और उन्हें किसी विशेषाधिकार की मांग नहीं करनी चाहिए। 
मेरे माननीय मित्र, श्री देशबन्धु गुप्ता ने समाचारपत्रों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 
किए गए योगदान का वाक्पटुता से उल्लेख किया है। वे प्रशंसा के पात्र हैं तथा 
उनमें से वे भी जिन्होंने स्वतत्रता संग्राम के दौरान अपने कार्यालय बन्द करने का 
साहस किया। परन्तु यह कोई कारण नहीं है कि जो लाभ वे आज अर्जित कर 
रहे हैं, कल भी अर्जित करेंगे तथा तत्पश्चात्‌ भी....... 
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अध्यक्ष: में श्री रंगा को बताना चाहूंगा कि आज हम कराधान के किसी 
प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहे हैं परन्तु हम केवल संविधान में एक प्रविष्टि पर 
चर्चा कर रहे हैं। 


“प्रो, एन.जी. रंगा: वास्तव में, मुझे प्रसन्‍नता है कि संविधान में यह प्रविष्टियां 
की जा रही हैं। परन्तु मुझे अधिक प्रसन्‍नता होती यदि इस मद को समवर्ती सूची में 
दल ताकि यह प्रान्तीय सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार दोनों के लिए वरदान सिद्ध 

| 


*भश्री रामनाथ गोयनका: क्‍या आपने काराधान को समवर्ती सूची में रखा है? 
क्या आपने हमारे संविधान में इसके बारे में कभी सुना है? 


है, एन.जी. रंगाः उस सीमा तक जिस तक इसे सम्भवतया वहां रखा जा 
सकता हे। 


“अध्यक्ष: श्री गोयनका मुझे आशा है कि आप समाचारपत्रों के इतिहास में 
नहीं जायेंगे! यह सब कुछ हम पहले ही कर चुके हें। 


*भथ्री रामनाथ गोयनकाः अध्यक्ष महोदय, मैं इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहता था, परन्तु सर्वश्री रंगा तथा सिधवा ने मुझे कुछ शब्द कहने के लिए 
बाध्य किया। जहां तक मेरा संबंध है, मुझे इस बात पर गर्व नहीं है कि इस 
प्रविष्टि को केन्द्रीय सूची में स्थान मिला हैं वास्तव में, विश्व के उन्नत 
लोकतंत्रात्मक देशों में इस कर की ॥50 वर्ष पूर्व निन्‍्दा की जा चुकी है। में 
सचमुच शर्मिन्दा हूं कि इस देश के संविधान में ऐसी प्रविष्टि देखी जाए। विश्व 
में ऐसा कोई भी संविधान नहीं है जिसमें कि समाचारपत्रों पप कर की ऐसी कोई 
प्रविष्टि हो केवल यही एक देश है जहां कि हमने इसे रखा है, इसलिए नहीं 
कि ऐसा करना सही है परन्तु इसलिए कि हमारे यहां सिधवा जैसे तथा रंगा जैसे 
लोग हैं और इसी कारण इस सूची में यह प्रविष्टि रखी गयी है। महोदय पे 
विश्वास है कि जब सेन्‍्ट्रल पार्लियामेंट के लिए कराधान संबंधी मामले पर 
लेने का समय आयेगा तो वह इस बात को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं करेगी 
कि समाचारपत्र परिचालन, विज्ञापनों तथा ऐसी अन्य बातों से कितनी आय अर्जित 
करते हैं गा इस आधार पर करेगी कि वे कितना पा लाभ अर्जित करते 
हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो यह कहेंगे कि समाचारपत्र बनाने वाले संस्थान 
नहीं हैं। मैं यह कहूंगा कि समाचारपत्रों का कार्य लोक सेवा है तथा लोगों के 
लिए 5३ की मुक्त धारा बनाये रखना है। मैं उनमें से हूं जो कि अत्यंत स्पष्टतया 
कहेंगे समाचारपत्रों को अत्यधिक धन अर्जित करने की अनुमति नहीं रहनी 
चाहिए, परन्तु आप बिक्री अथवा विज्ञापनों पर, भले ही वे कितने भी हों, कर 
लगाकर वह धन नहीं लेंगे तथा समाचारपत्रों को पूर्ववत्‌ लोगों को सेवा करने देते रहेंगे। 

*एक माननीय सदस्यः आप बिरले ही लोगों की सेवा करते हैं। 

*भ्री रामनाथ गोयनकाः मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि समाचारपत्रों पर कोई 
कर लगाया जाता है तो वह उनके द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ पर लगाया जाना चाहिए। 
मैं उन लोगों में से हूं जो यह कहेंगे कि यदि कोई समाचारपत्र अपनी पूंजी के 
तीन प्रतिशत से अधिक लाभ कमाता है तो शेष धन राज्य द्वारा ले लिया जाना 
चाहिए, परन्तु इससे पूर्व कि आप उन्हें सेवा करने दें, आप उनसे धन छीन नहीं 
सकते। जहां तक कि समाचारपत्र अर्थव्यवस्था का संबंध है आपको यह जानकर 
आश्चर्य होगा कि समाचारपत्रों की प्रकाशित प्रतियों में जो अखबारी कागज प्रयोग 
होता है, उसकी लागत समाचारपत्र की बिक्री से प्राप्त शुद्ध धनराशि के बराबर 
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ही होती है। अतः सकल आय केवल विज्ञापन से होने वाली आय ही होती हे 
और यदि आप इस सकल राजस्व का ॥0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत या 20 प्रतिशत 
ले लेते हैं, तो समाचारपत्र-अर्थव्यवस्था पर इसका क्‍या प्रभाव होगा? क्या आप 
अपने समाचारपत्रों को “मैनचेस्टर गार्डियन”, “द लन्दन टाइम्स” और “द न्यूयार्क 
टाइम्स” के समतुल्य चाहते हैं, अथवा क्‍या आप यह चाहते हैं कि आपके 
समाचारपत्र इस देश में प्रकाशित होने वाले एक प्रकार के बेकार के पत्र हों? 


*आ्री आर.के, सिधवा: असंतुलन पत्र प्रस्तुत कीजिये। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्‍या 
हम सूची में सम्मिलित मद पर विचार कर रहे हैं अथवा कराधान के किसी प्रस्ताव पर? 


“अध्यक्ष: आपका व्यवस्था का प्रश्न बिल्कुल ठीक है। मैंने वर्तमान वक्ता 
को कई बार स्वयं याद दिलाया है कि हम कराधान के किसी प्रस्ताव पर चर्चा 
नहीं कर रहे हैं, वरन केवल संविधान की एक प्रविष्टि पर विचार कर रहे हें। 


*थ्री रामनाथ गोयनकाः मैं आपके निर्णय का आदर करूंगा। परन्तु जहां तक 
समाचारपत्रों का संबंध है, उन्हें इस प्रविष्टि को सूची | अथवा 2 में देखकर 
कोई गर्व नहीं है, परन्तु एक समझौते के तौर पर हम इस पर सहमत हुए थे 
और मैं यह कहता हूं कि इस कर को, जिसकी कि विश्व के सभी उन्नत 
लोकतंत्रात्मक देशों में 50 वर्ष पूर्व निन्दा की गई है, इस संविधान में कोई स्थान 
नहीं मिलना चाहिए था, और क्‍योंकि इस मामले के बारे में हमारे कुछ मतभेद 
हैं इसलिये हम इस पर सहमत हुए हैं, और मैं आशा करता हूं तथा मुझे विश्वास 
है कि केन्द्रीय सरकार यह कर लागू नहीं करेगी। 


“अध्यक्ष: मेरे विचार में अब आगे चर्चा की आवश्यकता नहीं है। 

*भ्री बी.एल. सौंधी (पूर्वी पंजाब : जनरल): महोदय, चर्चा समाप्त की जाए। 

*शथ्री प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहंका (पश्चिम बंगाल : जनरल): मैं केवल कुछ 
ही शब्द कहना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि बिक्री कर को केन्द्रीय सूची में डाल 
दिया जाए। वास्तव में इस संबंध में एक संशोधन भी था। 

बिक्री कर के कारण विभिनन प्रान्तों में इतना भ्रम है कि इस बात को विनियमित 
करने तथा इसके अन्तर्गत सभी को जो कठिनाई हो रही है, उसे दूर करने के 
लिए कुछ करना ही होगा। 

“अध्यक्ष; हम इस समय उस पर चर्चा नहीं कर हहे हें। 


*डॉ., पी.एस. देशमुख (मध्य प्रान्‍्त और बरार : जनरल) इस पर चर्चा समाप्त 
करने से बहुत बातों का प्रकट होना टल जाएगा। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा 
ने जो कहा कि इन प्रविष्टियों के प्रति मेरा दृष्टिकोण असंगत रहा है, इस बारे 
में मैं स्पष्टीकरण के रूप में एक या दो बातें कहूंगा। महोदय, इस विषय पर 
पिछली बार जो चर्चा हुई उसके दौरान मैंने कहा था कि समाचारपत्रों का अनुच्छेद 
03 से जो कि मूल अधिकारों के बारे में है। गहरा संबंध है। अत: समाचारपत्रों 
के बारे में कोई भी प्रावधान करते समय यह एक ऐसा विषय है जिसे ध्यान 
में रखना होगा। 


]830] भारतीय संविधान-सभा [9 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


दूसरी बात यह है कि जहां तक मूल अधिकारों के किसी विनियमन का संबंध 
है, संविधान के अनुच्छेद 27, जिसे कि हम पहले ही पास कर चुके हैं, के 
अंतर्गत हमने मूल अधिकारों संबंधी सभी मामले संसद के लिए छोड़ दिए हैं तथा 
हमने राज्यों के लिए कोई शक्ति नहीं छोड़ी है। अतः मुझे एवं प्रारूप समिति 
को यह प्रतीत हुआ कि इन बातों को अर्थात्‌ यह कि समाचारपत्र मूल अधिकारों 
के अंतर्गत आ रहे हैं, तथा मूल अधिकारों से संबंधित सभी कानून संसद के 
लिए छोडे जा रहे हैं, दृष्टिगत रखते हुए यह परिणाम स्वाभाविक ही है कि कराधान 
के लिए समाचारपत्र भी केन्द्र के प्राधिकार के अंतर्गत आने चाहिएं। 


तीसरी बात, जिसने कि प्रारूप समिति को प्रभावित किया तथा मुझे भी, यह 
थी कि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि समाचारपत्रों का संबंध मूल अधिकारों 
से है, अर्थात्‌ अभिव्यक्ति एवं विचार की स्वतंत्रता से यह वांछनीय है कि उन 
पर लगाया गया कोई भी कर एक समान होना चाहिए तथा यह भिन्‍न-भिन प्रान्तों 
में भिन्‍न-भिन्‍न नहीं होना चाहिए। यह समानता केवल तब ही सुनिश्चित की जा 
सकती है जबकि कानून बनाने का मामला संसद पर छोड़ दिया जाए। ये वे तीन 
बातें हैं जिन्होंने कि मुझे प्रभावित किया तथा उस दृष्टिकोण के संबंध में प्रारूप 
समिति को भी प्रभावित किया जो कि उसने अपनाया है। 


एक अन्य महत्वपूर्ण बात केवल यह थी कि यह मद ऐसी मद नहीं थी जिसका 
संबंध मात्र कानून बनाने से हो। जहां तक कि समाचारपत्रों को सूची 2 की प्रविष्टि 
58 में 'माल”' शब्द के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, इसका संबंध कर लगाने 
से भी था। अत: हमने सोचा कि प्रान्तों को ऐसे राजस्व से जो कि वे बिक्री 
कर अधिनियम के अंतर्गत समाचारपत्रों पर कर लगाकर प्राप्त कर सकते हैं, वंचित 
न करने के लिए जो कार्यवाही उचित रहेगी, वह यह है कि समाचारपत्रों पर बिक्री 
कर को अनुच्छेद 250 में शामिल कर दिया जाए जिसमें कि अनेक अन्य मदें 
सम्मिलित हैं तथा जिसमें यह प्रावधान है कि यदि इन मदों पर कोई कर लगाया 
गया तो प्राप्त होने वाला राजस्व विभिन्‍न प्रान्तों में वितरित कर दिया जाएगा। 


अतः जो एकमात्र प्रश्न विचारार्थ पैदा होता है वह यह कि सूची 2 से सूची 
। में किए जा रहे इस अन्तरण से क्‍या हम एक प्रकार से प्रान्तों को वित्त व्यवस्था 
को हानि पहुंचा रहे हैं। मेरा उत्तर है कि हम प्रान्तों को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा 
रहे हैं, क्योंकि यदि सभा मेरे संशोधन संख्या 374 को पास करने के लिए सहमत 
हो जाती हे तो प्रान्तों को समाचारपत्रों की बिक्री पर लगे किसी कर का वह 
भाग मिल जाएगा जो कि वे वसूल करते और जो कि अब उन्हें संशोधन संख्या 
374 के अन्तर्गत प्राप्त हो जाएगा। ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए हमने, जैसाकि मैंने 
अभी-अभी कहा, इस सामान्य विचार को सामने रखा है कि समाचारपत्रों का संबंध 
मूल अधिकारों से होने के नाते, इन्हें केन्द्र के क्षेत्राधिकार में आना चाहिए. और 
यह कि प्रान्तों को जो वित्तीय लाभ होना था, उसको नजरअन्दाज नहीं किया जाना 
ऐ परिवर्तन करते समय प्रारूप समिति को उक्त दोनों विचारों ने प्रभावित 

या है। 


मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा द्वारा किए गए तर्कपूर्ण भाषण के होते हुए भी 
जो कि मैं भली प्रकार समझ सकता हूं क्योंकि एक अन्य स्थान पर हुई महान 
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हानि के कारण वह बहुत खीझ रहे हैं, मेरा निवेदन है कि उन प्रविष्टियों पर 
कोई आपत्ति नहीं हो सकती जिनका कि हमने प्रस्ताव रखा हे। 


*थआ्री आर.के. सिधवा: महोदय, मुझे डॉ. अम्बेडकर की टिप्पणियों पर आपत्ति 


है जबकि उन्होंने कहा कि मैं किसी हानि के कारण बहुत खीझ रहा हूं। यदि 
आप उनसे इन टिप्पणियों को वापस लेने के लिए नहीं कहेंगे तो मैं भी उनके 
बारे में इसी तरह की टिप्पणी करूंगा। 


के 


के 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: महोदय मैं, अपने शब्दों को वापस लेने 
लिए बिल्कुल तैयार हूं। परन्तु मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हुं। 


“अध्यक्ष: इससे मामले का समाधान हो जाता है। अब में संशोधन मतदान 
लिए रखखूंगा। 


प्रश्न यह हे: 


“कि सूची 8 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 378 में सूची | में प्रस्तावित 
नई प्रविष्टि 88-क के स्थान पर यह रखा जाए: 


“886-0. [958९5 णा 30ए2॥$27073$ 9प0॥5॥6९0 कफ ॥०९णछ5५02[00०7$. 7 
[88-क. समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर।] 
मेरे विचार में “नहीं” वालों की संख्या अधिक हे। 
*कुछ माननीय सदस्यः महोदय, “हां” वाले अधिक हें। 
*अध्यक्ष: नहीं। 
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। 
*अध्यक्ष: अब में डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत मूल प्रस्ताव को मतदान के लिए 


रखता हूं 


प्रश्न यह हैः 


“कि सप्तम अनुसूची की सूची | में प्रविष्टि 88 के पश्चात्‌ यह प्रविष्टि 
अन्त: स्थापित की जाए: 


“88-04. ]+65 णा 6 $46 0 एप्राए0356 0 ॥60ए5047028$ राव 0 34ए2७॥$86- 
गला छपरा०॥8॥60 शाला, 7 


[88-क. समाचारपत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले 
विज्ञापनों पर कर।] 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
प्रविष्टि 88४-क सप्तम अनुसूची की संघ सूची में जोड़ दी गई। 


]832] भारतीय संविधान-सभा [9 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[ अध्यक्ष ] 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची 8 पी सप्ताह) के संशोधन संख्या 379 में, 523 2 में प्रस्तावित 
408 58 में से “गाल  गीक्षा 76ए95992278 ( को छोड़कर अन्य 
वस्तुओं)” शब्द निकाल दिये जायें।” 
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: अब मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत की गई प्रविष्टि को मतदान 
के लिए रखता हूं। 
प्रश्न यह हैः 
“कि सप्तम अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 58 के स्थान पर ये प्रविष्टियां 
रखी जाएं; 
“56. [९5४ णा $4]6 ० कुपारा३5९ णी 200045 णाश गा 7०ए7990402५. 
58-80. [93४6९६5 णा 44एशाए$टाशाह$ गाल पा 44ए2०॥5९72०8 >प॥॥॥6व4 वा 


999 


7]6985[09|225. 
[58 समाचारपत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर। 


58-क. समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों 
पर कर।] 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


प्रविष्टियां 59 तथा 58-क सशोधिव रूप में, सप्तम अनुसूची की 
राज्य सूची में जोड़ दी गई 
अनुच्छेदों पर पुनर्विचार 

*अध्यक्ष: आज हमारी कार्यसूची में ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं जिनके लिए उन 
अनुच्छेदों पर पुनर्विचार करना अपेक्षित है जो कि पास किये जा चुके हैं। पहला 
है अनुच्छेद 250 जिसका कि उन संशोधनों से गहरा संबंध है जिन्हें कि हमने 
अभी-अभी पास किया है। नियमों के अन्तर्गत कोई भी प्रश्न जिस पर कि संविधान 
सभा एक बार निर्णय ले को हो, सिवाए इसके कि उपस्थित तथा मतदान करने 
वाले कम से कम एक चोथाई सदस्य इसकी स्वीकृत दें, दोबारा विचारार्थ नहीं 
लिया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्‍या सभा की स्वीकृति है? 

“माननीय सदस्यः हां। 

*आ्री आर.के, सिधवाः महोदय, दूसरे वाचन के समय जब अनुच्छेद एक-एक 
करके पास किए जा रहे हों, उन पर दोबारा विचार किया जाना अनुमतेय नहीं 
है। यदि आप इस प्रथा को अनुमति देंगे तो यह भविष्य के लिए. एक खराब 
उदाहरण होगा। यदि कोई अन्य सदस्य किसी अनुच्छेद पर पुनर्विचार किए जाने 
का प्रस्ताव रखें तो आप उसे इन्कार नहीं कर सकते। तब फिर अन्तिम रूप से 
तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। 

*अध्यक्ष: में किसी को इन्कार नहीं कर सकता। इन्कार करना सभा का काम 
है। यदि एक चौथाई सदस्य चाहते हैं कि किसी प्रश्न को दोबारा लिया जाए तो 
उसे पुनः लिया जा सकता हे मैं देख रहा हूं कि एक चौथाई से अधिक सदस्य 
इस अनुच्छेद 250 पर पुनः विचार करने के इच्छुक हें। 
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अन्य अनुच्छेद भी हैं जिन्हें भी दोबारा लिया जाना होगा और जिनका कि 

आज की कार्य सूची में उल्लेख हैः अनुच्छेद 239-242, 248-क, 263, 202 

५ रे यह समझूं कि सभा इन सभी अनुच्छेदों पर पुनर्विचार किए जाने की अनुमति 
? 


*भ्री आर.के. सिधवाः महोदय, हो सकता है कि सदस्यों को कुछ अनुच्छेदों 
पर तो आपत्ति नहीं हो, परन्तु कुछ पर हो, अतः अनुच्छेदों को एक-एक करके 
रखा जाए। 


“अध्यक्ष: में उन्हें एक-एक करके रखूंगा। अनुच्छेद 239 से 242 मैं यह 
समझता हूं कि सभा उन पर पुनर्विचार के लिए अनुमति देती हेै। 


*अअनेक माननीय सदस्य: हों। 


*अध्यक्ष: अनुच्छेद 248-क, मैं यह समझता हूं कि सभा इस पर भी पुनर्विचार 
की अनुमति देती है। 


*अनेक माननीय सदस्य: हों। 


*अध्यक्ष: अनुच्छेद 263, मैं यह समझता हूं कि सभा उस पर पुनर्विचार के 
लिए अनुमति देती है। 


*अनेक माननीय सदस्य: हां। 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 202, मैं यह समझता हूं कि सभा इस पर पुनर्विचार के 
लिए अनुमति देती है। 


*अअनेक माननीय सदस्य: हां। 


“अध्यक्ष: इन सभी अनुच्छेदों पर पुनर्विचार की अनुमति दी गई है। अनुच्छेद 
250 डॉ. अम्बेडकर। 


अनुच्छेद 250 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: डॉ. अम्बेडकर इसे पहले ही प्रस्तुत कर चुके हें। 
यह अब एक ओपचारिक मामला ही है तथा इसे मतदान के लिए रखा जा सकता हे। 


“अध्यक्ष: क्या कोई सदस्य डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 
374 के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? 


(कोई भी सदस्य खड़ा नहीं हुआ।) 
“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: महोदय, यह एक परिणामिक संशोधन है। 
*अध्यक्ष: इस पर कोई भी संशोधन नहीं है। में इसे मतदान के लिए रखता हुं। 
प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 250 के खंड () में, उप-खंड (घ) के पश्चात्‌ ये उप-खंड 
जोडे जायें: 
*(68) ॥०#6६४ णील शा डधाए तपर९४5 णा ॥953९005 व 80८(-९5- 


टाधा225 ॥00 प्रिपा25 ॥972 
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[ अध्यक्ष ] 


(0) 9565 ०॥ $9|९ क्ाव छ॒प्ाएटा35९ एस 7९95.97025 0 ०] 34ए2॥$86- 
गला छप)9॥64 शाला, 7 
[(ड) श्रेष्ठि चत्वरों और वायदा बाजारों के सौदों पर मुद्रांक शुल्क से 
अन्य कर; 
(च) समाचारपत्रों के क्रय-विक्रय तथा प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर।] 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 202 
“अध्यक्ष: अनुच्छेद 202. 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“वृुशव्व का टाइट (() ॥॥06 202, क्वीटा 6 ए005 0 5587९ ॥6 एण05 ॥0 
भा 950 0 बपा07ाज गाटाप्रगाए ॥ गू[/0०79/8 ९४४९४ भात् (707शगाालशा। 
एतप!ा ॥056 (ह770765, 906 ॥5$27॥024.7 
[कि अनुच्छेद 202 के खंड (]) में, “प्रयोजन के लिए! शब्दों के पश्चात्‌ 
“उन राज्य क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति, या समुचित मामलों 
में किसी सरकार को' शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।] 
अनुच्छेद 302 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखते हुए मैंने कहा था कि अनुच्छेद 
202 में पारिणामिक संशोधन की आवश्यकता होगी। अतः में यह प्रस्ताव कर रहा 
हूं कि संशोधित रूप में इस अनुच्छेद 202 का पाठ अब निम्न प्रकार होगा: 
“]तणाज़ांतराइक्रावाए भाजगवर ०गराभा]९4 का भाए?6 25 ण का$ एणाशॉपाणत 
९एलाज म्ांशा (0फा शा ॥9ए९ 90790, ॥0पशा0परा 6 छपरणा]65 वा 70 70ा 
0 जांता ॥ >ूलटाड65 [ंप्रांडवीलांणा 00 455प९ 00 काए 9शड5णा ० 3परग079 
वाटापकाए ॥ ब[॥0०ण7॥6 285९5 क्षाए (707शगाालशा जाता) ॥056 शापर0765 
काल्लांणा5$ ० 09टा5 जा ॥6 ॥9पा८ एफ एञ75 0ए[ व9029$ ०0075, 790977$, 
[णका।णा, वरुप0० ए्ञाभा0०0० भाव <ा0तभा, [ण ॥6 लाणिशाशा ए थाए ए 
प6 #92785 ८णालिटव एड एक वा ण कांड एगाशोॉपाण क्ाव [0 आए 0827 
?0पा008८.7 
[इस संविधान के अनुच्छेद 25 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उच्च 
न्यायालय को, उन क्षेत्रों में सर्वत्र, जिनके संबंध में वह अपने क्षेत्राधिकार का 
प्रयोग करता है, इस संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी 
को प्रवर्तित कराने के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्य क्षेत्रों 
में के किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति, या समुचित मामलों में किसी सरकार 
को ऐसे निदेश या बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और 
उत्प्रेक्षण के प्रकार के लेख निकालने की शक्ति होगी।] 
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यह मात्र पारिणामिक हे। 

“पं, ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब : जनरल): आपने “समुचित मामलों में” 
शब्द क्‍यों रखे हें। 

“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: क्योंकि समुचित मामले संसदीय विधि द्वारा 
निर्धारित किए जाएंगे। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे। 

#ग्यता 29056  एण वाट 202 क्री ॥6 एछणाव5$ ॥0 5570८ ॥6 एण0त5 ॥0 

भा 9050 0 बरप07ाज गाटाप्रगाए ॥ ग[/०79/8 ९४४९४ भाए् (707शगाालशा 

जाता! ॥056 श।7065 96 ॥52॥0९6. 7 

[कि अनुच्छेद 202 के खंड (।) में “प्रयोजन के लिए” शब्दों के पश्चात्‌ 

“उन राज्य क्षेत्रों में के किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति या समुचित मामलों 

में किसी सरकार को,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।] 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


नवीन अनुच्छेद 234-क 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 

“कि अनुच्छेद 234 के पश्चात्‌ यह नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाए: 
“234 ७. () ।]6 &ए९८टप्रांए्ट 907 एी 6 एआंणा ॥9 ३50 €हाशात (0 ॥6 
शंणाए एण कार्लाणा$ 00 3 9906 38 00 6 ॥648प्रा25 00 96 (2९॥] 07 ॥6 
[706९०ांणा एी ॥6 ॥99995$ शात!! 6 59. 

(2) #/ाठार 799 जाप ए थाए काल्टाणा शरएला क्‍00 43 896 प्रातव८/ ८४7५८ () 
ण ती5 क्रा।ट6 00985 43ए6 96९ काटपरा९व जा €९65$ ए ॥056 जाता फ़०्परांत 
]9ए6 9९0 गार्परालव जा ॥6 वंइटाओआए6 ण 6 ॥0ण79] (पर]65 0 ॥6 996 7 
5पला कारलाणा ॥90 706० शाण्सा ॥086 शत] 96 929 799 ॥6 (0एथशाधशा| 
ण 799 ॥0 ॥6 98906 5प८टी 5प्ा 35 749 96 3९27९९6 07 ॥ 6८४7 0 327०९- 
वाला 358 7397 926 वललाया€तव एच था क्राआवाण ॥ए70णास्‍2९0 99 ॥6 (या 
गंप०९ ण गाता का 7259९९ ए ॥6 ९78 ९०088 50 गाटप्रा26 99 ॥6 996. 7 


[234-क. () किसी राज्य में रेलों की रक्षा के लिये किये जाने वाले उपायों 
के बारे मे उस राज्य को निदेश देने तक भी संघ की कार्यपालिका शक्ति 
का विस्तार होगा। 

(2) जहां इस अनुच्छेद के खंड () के अधीन किसी राज्य को दिए गए 
निदेश के कारण उससे अधिक खर्च होता है जो यदि ऐसा निदेश नहीं दिया 
गया होता तो राज्य के मामूली कर्तव्यों के पालन में खर्च होता, वहां उस 
राज्य द्वारा किये गये अतिरिक्त खर्चों के बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


को ऐसी राशि दी जायेगी जो करार पाई जाये, अथवा करार के अभाव में 
जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।'] 


महोदय, सर्वप्रथम सारी पुलिस प्रांतीय सूची में है। परिणामत: रेलवे के सम्पत्ति 
का संरक्षण भी प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसा अनुभव किया गया 
कि कुछ विशेष मामलों में केन्द्र को यह वांछनीय प्रतीत हो सकता है कि प्रांत 
विशेष उपाय करके रेलवे सम्पत्ति का संरक्षण करे तथा उस प्रयोजन के लिए अब 
केन्द्र यह चाहता है कि इसे यह शक्ति प्रदान की जाये कि वह उनकी ओर 
से निदेश दे सके। यह संभव है कि केन्द्र द्वारा दिए गए विशेष निदेशों के कारण, 
प्रांतों द्वारा सामान्य से अधिक धनराशि खर्च की जाए। उस स्थिति में ऐसी अतिरिक्त 
राशि का निर्धारण या तो सहमति द्वारा किया जा सकता है अथवा यदि कोई सहमति 
नहीं होती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुने हुए किसी मध्यस्थ द्वारा किया 
जा सकता है। यह दूसरा खंड उन अन्य खंडों के अनुरूप है जो कि हमने जहां 
तक कि अतिरिक्त व्यय का संबंध है, केन्द्र तथा राज्यों में विवादों को निपटाने 
हेतु संविधान में पास किए हें। 

*डॉ. पी.एस. देशमुख: अध्यक्ष महोदय मैं इस उपबंध की, जिसका संबंध 
कि केवल रेलवे सम्पत्ति से है, आवश्यकता से संतुष्ट नहीं हूं। मैं नहीं जानता 
कि रेलवे की सम्पत्ति के संबंध में आशंका का क्या कारण हेै। सारे देश में ही 
केन्द्र की सम्पत्ति विद्यमान होगी, तब फिर केवल इसी मामले में ही संरक्षण के 
लिए तथा विशेष निदेश जारी करने के लिए विशिष्ट उपबंध क्‍यों होना चाहिए? 
सभा इस बात को जानती है कि केन्द्र को विभिन्‍न मामलों में निदेश जारी करने 
का तथा हज निदेश देने का जो कि कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 
आवश्यक है, प्राधिकार प्राप्त है तथा अपनी सम्पत्ति के संरक्षण हेतु सामान्य रूप 
से ऐसे अनुदेश जारी करने की शक्ति केन्द्र के पास है। अतः में यह समझने 
में असमर्थ हूं कि इसका विशिष्टतया उल्लेख करने और रेलवे सम्पत्ति का ही 
विशेष उल्लेख करने की क्‍या आवश्यकता है और वे क्‍या कारण हैं जिनसे कि 
हमे केवल रेलवे सम्पत्ति को ही संभवतया क्षति पहुंचने की आशंका है। मैं यह 
उचित नहीं समझता कि सामान्य शक्ति होने के न द भी हमें इस प्रकार के 
भय हों। हमने केन्द्र को पहले ही आवश्यकता से अधिक शक्ति से युक्त कर 
दिया है और इस अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, इस 
अनुच्छेद की आवश्यकता के लिए जो ओचित्य प्रस्तुत किया गया है उससे में 
संतुष्ट रा *॥ इस भय के कोई कारण नहीं हैं कि ऐसे अनुच्छेद के न रहने 
से प्रांत | का पालन नहीं करेंगे और यह कि व्यय के संबंध में कुछ विवाद 
उठ खड़े होंगे। कुछ मामले ऐसे हैं जो सामान्य प्रशासन के दौरान पैदा हो सकते 
हैं तथा उनका समाधान सामान्य तरीके से किया जा सकता है तथा असामान्य उपबंधों 
तथा समाधान के असामान्य तरीकों की कोई आवश्यकता नहीं है। 

*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, में इस अनुच्छेद के खंड () का 
पूर्ण समर्थन करता हूं मैं खंड (2) का घोर विरोध करता हूं। प्रांतों के 
कर्तव्यों के साधारणतया में जो व्यय हुआ होता उससे जितना अधिक व्यय 
हो गया, उसके बारे में केन्द्र तथा राज्यों के बीच यदि कोई विवाद उठ खड़ा 
होता है तो उसके लिए मध्यस्थ नियुक्त करने का कोई कारण नहीं है। स्वामी 
तथा सेवक को एक ही मंच पर स्थान नहीं दिया जा सकता। ऐसी कोई कार्यवाही 
बहुत गलत होगी जिससे कि भारत सरकार के प्रभुत्त और शक्ति में कमी आए। 
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अतः मैं यह चाहता हूं कि व्यय के संबंध में यदि केन्द्र तथा प्रांतों के बीच 
कोई विवाद उठ खड़ा होता है, तो मामला पूर्णतः राष्ट्रपति के हाथ में छोड़ दिया 
जाना चाहिए। 

“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: अध्यक्ष महोदय, यह खंड बहुत आवश्यक 
है। मेरे मित्र श्री रा ने जब यह कहा कि हमारे द्वारा पारित वर्तमान अनुच्छेद 
में ही पर्याप्त उपबंध है तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वह बुनियादी 
तौर पर गलती पर हैं। रेलवे पुलिस राज्य के प्राधिकार के भीतर का विषय हे। 
एक प्रविष्टि के रूप में 2 । में सम्मिलित नहीं है। फलस्वरूप केन्द्र 
के पास किसी पुलिस संबंधी के लिए कानून बनाने का तनिक भी कोई 
अधिकार नहीं हे और न ही तो, कानूनी अधिकार न होने के नाते, उसके पास 
कोई कार्यपालक अधिकार है। अतः जहां तक रेलवे की सम्पति के संरक्षण का 
प्रश्न है, यह विषय पूर्णतः राज्य के कार्य पालन अधिकार के भीतर है। ऐसी 
स्थिति में, ऐसा करने के दो ही तरीके हैं। या तो केन्द्र को अपनी संपत्ति के 
संरक्षण के लिए पुलिस अधिकार दिया जाना चाहिए, जिस परिस्थिति में कि जो 
अनुच्छेद मैंने प्रस्तुत किया है, वह अनावश्यक हो जाता है, अथवा हमारे पास ऐसा 
उपबंध होना चाहिए जिसका कि मैंने सुझाव दिया है, अर्थात्‌ निदेश देने की शक्ति 
का उपबंध। मान लीजिये कि केन्द्र के पास रेलवे सम्पति के संरक्षण के लिए 
पुलिस है तो उस पुलिस का प्रांत की रा से टकराव हो सकता है। अतः 
यह दोहरा क्षेत्राधिकार, सुझाई गई योजना से टाला गया है, अर्थात्‌ यह कि केन्द्र 
के पास निदेश देने का प्राधिकार होना चाहिए कि रेलवे पर अधिक पुलिस तैनात 
की जाए बेहतर सावधानियां बरती जाएं ताकि कोई विवाद न हो और यदि अधिक 
व्यय आता है तो केन्द्र को उसे वहन करने के लिए तैयार करना चाहिए। मुझे 
इसमें कोई कठिनाई नजर नहीं आती। डॉ. देशमुख का यह तर्क कि इस मामले 
के लिए पहले से ही प्रावधान है, नितांत गलत हे। 

*डॉ., पी.सी. देशपुख ः क्‍या कारण है कि जहां तक कि केन्द्र की शेष सम्पत्ति 
का प्रश्न है, हम संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं समझते? आप रेलवे 
सम्पत्ति तथा अन्य सम्पत्ति में अंतर किस प्रकार करते हैं। 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः क्योंकि हम सोचते हैं कि रेलवे सम्पत्ति 
की हि सा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और यात्रियों की सुरक्षा का 
प्रश्न | 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि अनुच्छेद 234 के पश्चात्‌ यह नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाए: 
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[ अध्यक्ष ] 


[234-क () किसी राज्य में रेलों की रक्षा के लिए किये जाने वाले उपायों 
जे के बारे में उस राज्य को निदेश देने तक भी संघ की 
लों की रक्षा के बारा कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। 
में 223 की गजन्यों (2) जहां इस अनुच्छेद के खंड () के अधीन किसी 
380, राज्य को दिए गए निदेश के कारण उससे अधिक खर्च होता 
है जो यदि ऐसा निदेश नहीं दिया गया होता तो राज्य के मामूली कर्तव्यों के 
पालन में खर्च होता, वहां उस राज्य द्वारा किये गये अतिरिक्त खर्चों के बारे में 
भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो करार पाई जाये, अथवा 
0 के अभाव में जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित 
करे।] 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
नवीन अनुच्छेद 234-क सविधान में जोड़ दिया गया। 


नवीन अनुच्छेद 242-क 

“अध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर, आप संशोधन संख्या 372-क प्रस्तुत कर सकते हैं 
जोकि शीर्षक के बारे में है। 

*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यदि संशोधन संख्या 373 पास कर दिया जाता 
है तो इसके फलस्वरूप शीर्षक भी निकल जायेगा। 

*माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: महोदय मैं संशोधन संख्या 373 प्रस्तुत 
करता हूं 

“कि अनुच्छेद 242 के पश्चात्‌ यह नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाए: 
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अंतरराज्यिक नदियों 242-क () संसद विधि द्वारा किसी अंतरराज्यिक नदी 
या नदी दूनों के जल या नदी दून के या में जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण 
संबंधी विवादों का के बारे में किसी विवाद या फरियाद के न्याय निर्णयन के 
न्यायनिर्णयन लिए उपबंध कर सकेगी। 

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध 
कर सकेगी कि न तो उच्चतम न्यायालय और न अन्य कोई न्यायालय इस अनुच्छेद 
के खंड (॥]) में निर्दिष्ट किसी विवाद या फरियाद के बारे में क्षेत्राधिकार का 
प्रयोग करेगा।] 


संविधान का प्रारूप [839 


महोदय, इस अनुच्छेद में मूलतः राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाही का प्रावधान था। ऐसा 
विचार था कि जल संबंधी ऐसे विवाद आदि बहुत ही कम हो सकते हैं तथा 
इनका निपटान एक प्रकार के विशिष्ट तंत्र द्वार किया जा सकता है जिसकी नियुक्ति 
की जा सकती है। परन्तु इस बात को देखते हुए कि अब हम विभिन्‍न निगम 
बना रहे हैं, तथा इन निगमों को सम्पत्ति तथा अन्य वस्तुएं ग्रहण करने की शक्ति 
दी जाएगी काफी विवाद पैदा हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इन प्रश्नों से निपटने 
के लिए एक स्थायी निकाय की नियुक्ति आवश्यक हो जाएगी। अत: यह महसूस 
किया गया कि मूल प्रारूप अथवा प्रस्ताव इतना संकीर्ण तथा अपरिवर्तनीय प्रकार 
का है कि उसके अंतर्गत ऐसी लचीली कार्यवाही नहीं की जा सकती जो कि 
इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक हो। इसलिए मैं इस नए अनुच्छेद 
का प्रस्ताव रख रहा हूं जिसके अंतर्गत कि इन विवादों के निपटान के लिए संसद 
विधि बना सकेगी। 

*भ्री आर.के. सिधवाः अनुच्छेद 242 को निकाल देने का प्रस्ताव है। तो 
फिर यह नया अनुच्छेद 242-क किस प्रकार अनुच्छेद 242 के पश्चात्‌ आएगा? 


३ डॉ. बी.आर,. अम्बेडकर: यह अनुच्छेद केवल स्थान की ओर संकेत 
करता है। 


“अध्यक्ष: हम अनुच्छेद 242 पास कर चुके हैं। अब क्या कोई सदस्य इस 
नए अनुच्छेद के बारे में बोलना चाहता है। इस पर कोई संशोधन नहीं हेै। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में इस अनुच्छेद के खंड () का समर्थन करता हूं 
परन्तु मैं यह समझता हूं कि इन अंतरराज्यी नदियों तथा नदी घाटियों संबंधी विवादों 
के समाधान के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को देने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। मेरे विचार से यह विषय राष्ट्रपति के पास ही दिया जाना चाहिए था। 


. “अध्यक्ष महोदय: अब मैं नये अनुच्छेद 242-क को मतदान के लिए रखता 
हूं। 

प्रश्न यह हैः 

“कि अनुच्छेद 242-क संविधान का अंग बने।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 
नया अनुच्छेद 242(क) संविधान में जोड़ दिया गया। 
“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 372-क। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“न ॥6 ॥९9क8 ३00ए९ ७0॥06 239, ॥70 ७॥0]25 239, 240, 24] 270 242 
06 86660.7 


[कि अनुच्छेद 239 के ऊपर शीर्षक तथा अनुच्छेद 239, 240, 244 और 
242 को निकाल दिया जाए।] 


ये अनुच्छेद 242-क के अंतर्गत आ जाते हैं तथा इस प्रकार अनावश्यक हैं। 


4640] 
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“अध्यक्ष: कया कोई सदस्य इस संशोधन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं? 
इस पर कोई संशोधन नहीं है। तब फिर मैं इसे मतदान के लिए रखता हुं। 


प्रश्न यह हैः: 


गा 6 ॥९09वक॥8 ३00ए९ 7॥06 239, 270 ७॥0]25 239, 240, 24] 270 242 


06 0666060.7 


[कि अनुच्छेद 239 के ऊपर शीर्षक तथा अनुच्छेद 239, 240, 244 और 
242 को निकाल दिया जाए।] 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 239 के ऊपर शीर्षक तथा अनुच्छेद 239, 240, 247, और 242 


को निकाल दिया गया।” 


अनुच्छेद 248-क, 263 वधथा 263-क 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: महोदय मैं तीन संशोधन संख्या 380, 38] 
और 382 प्रस्तुत करना चाहूंगा जिनके द्वारा तीन नये अनुच्छेद लाये जा रहे हें 
और मैं संशोधन संख्या 382 से आरंभ करता हूं क्‍योंकि शेष पारिणामिक हें। 


“अध्यक्ष: ठीक हेै। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 263 के पश्चात्‌ यह नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाए: 


7263 8. 8]] ॥0९95$ 72८2ए९८९ ७9४ ० 6९90भ॥९०80 जश्ञाां]--- 
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[263-क यथास्थिति भारत के लोक लेखे में या राज्य के रोक लेखे में--] 


संविधान का प्रारूप [84 


(क) यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा ज्ञोक-सेवकों और 
वसूल किये गए या प्राप्त राजस्व या लोक धन को छोड़कर, न्यायालयों द्वारा प्राप्त 
संघ या राज्य के कार्यों के संबंध में नौकरी में लगे हुए किसी बादियों के निक्षेप और 
पदाधिकारी को उसकी उस हेसियत में, अथवा अन्य धान की 

अभिरक्षा 


(ख) किसी वाद, विषय, लेख या व्यक्तियों के नाम में जमा किये गये भारत 

का क्षेत्र के अंदर किसी न्यायालय को, प्राप्त या निश्षिप्त सब धन डाले 

जायेंगे। ] 

अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अन्य संशोधन भी प्रस्तुत 
करूंगा तथा कुछ सामान्य टिप्पणियां करना ताकि सदस्य उन परिवर्तनों को समझ 
सकें जो कि हम करने जा हहे हें। 


“अध्यक्ष: हां। 
“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: में संशोधन संख्या 380 तथा संशोधन 
संख्या 38। प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 248-क के स्थान पर यह अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाए: 


“248.५0., () $प0]०८० 06 ञाठएंडशंणा$ एण 27206 24883 छा (०7580]0 8080 
वाी5 (णाह्रापाणा बात 00 धी6 जाएजंडझंणाड एी पांड (॥7छ्ञा' एंती 5 का एपी० 
7९59९९६ 00 ॥॥6 352 श्ाशाशशा ण 6 एञ06 0 छथक्ा ए 6 वाल 00607 74 

५ है कात 0 ॥6 86985. 
[7#0९९९८१५ 0 टशाका। (9४८६५ ॥0 तप९5 [0 88925, 2 72एथ८॥पए्ट25 
7९८2ए९१ ७9ए४ ॥6 (0एल्याशशा ए 99 भाव ३] ]0975 798९6 9५9 शा 09 6 
[55प6 0 ॥#898परा9 95, ]0क5 0 ए३५$ थात 7695 30ए4॥025 क्षा्े 4 70९95 
7९८९४९१ का 76०09णशाशा। णएी 0भा5$ शीत [गण 06 ०050॥09९0 प्रात 00 0९ 
लात।66 “/[॥#6 (70750॥9426 एप्राव ए पावन व 2 70एशआप८5 72ट2ए९0१ 99५ 2 
(70 शाला एा 3 9906 ]09$ 7520 99 ॥6 (0एल्आशाय।शा[ 0 8 8968 0५9 ॥6 
[55प6 0 ॥888पर9 95, ]0क5 0 ए३५७४$ था 7695 30ए4॥0९९$ क्षा् 4 70295 
7९८2ए९९ 99 3 9906 वा 7209 शाला ए ]0क5 ॥॥4 [07 [0 णाढ ८050॥064०0 
प्िव 40 96 शात64 “]76 (ण50॥09॥8९0 एप्रा6 0एा 6 8967, 

(2) 3]॥ 0807 $पा०॥0 70९95 7९एशए९९ 9ए५ ० णा 909 ०णञ  ॥6 (0एल्याशशा| 
णए वावब ण ॥6 (0एशाश।धशा ण ३ 946 809 96 ट०का820 0 ॥6 एफ) ॥९८८०प्रा 
णए पराव9, ० ण ॥6 $890, 328 6 ०४5४९ 799 96. 

(३3) 7२० 7णा6९५5 0परा एा ॥6 (70750॥69॥6९6 एप ण पाता३ एा 38 996 जात] 
96 भ7काओर०6 ७८ ता 80८09 क्ााए९ जगा ]8ए9 274 [0 ॥6 एप[00525 276 | 
गा गराक्रााल 90णए4क्‍66 जा करा5$ (णाञरॉपा0गात, 7? 


[248-क () इस संविधान के अनुच्छेद 248-ख के शज्यों 
उपबंधों के तथा कुछ करों और शुल्कों के शुद्ध आगम को चत ४ रे 
पूर्ण: या अंशत: राज्यों को सौंपे जाने के बारे में इस अध्याय उक लेखे। 
के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत सरकार द्वारा प्राप्त्सब 
राजस्व, तथा उसके द्वारा राज हुण्डियों को निकालकर, उधार द्वारा या अर्थोपाय 
पेशगियों द्वारा लिए गए सभी उधार तथा उधारों के प्रतिदान में प्राप्त सब धनों 
की एक संचित निधि बनेगी जो भारत की संचित निधि के नाम से ज्ञात होगी तथा 
किसी राज्य सरकार को प्राप्त सब राजस्व, राज्य सरकार द्वारा राजहुण्डियों को निकाल 


]842] भारतीय संविधान-सभा [9 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


कर, उधार द्वारा या अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिए गए सब उधार और उधारों 
के प्रतिदान में इस राज्य को प्राप्त सब धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी 
जो “राज्य की संचित निधि” के नाम से ज्ञात होगी। 


(2) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा या ओर से, प्राप्त अन्य सब 
सार्वजनिक धन यथास्थिति, भारत के या राज्य के लोक-लेखे में जमा किये जाएंगे। 


(3) भारत की या राज्य की संचित निधि में से कोई धन निधि की अनुकूलता 
से तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों और रीति से अन्यथा विनियुक्त 
नहीं किये जाएंगे।] 

संशोधन सख्या 38। 
“कि अनुच्छेद 263 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाए: 


“263 (]) ॥]6 ८प्रश069ए 0 ॥6 (7ण50॥64०6 फफ्ा0 64 
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[263 (]) भारत की संचित निधि और भारत की 


संचित निधियों, 


आकस्मिकता निधियों आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का 
और लोक लेखाओं डालना, उनसे धन का निकालना ऐसी निधियों में जमा किये 
में जमा धनशाशियों जाने वाले धन से अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा या उसकी 
की अभिरक्षा तथा ओर से प्राप्त लोक-धन की अभिरक्षा, उनका भारत के 
ऐसी निधियों और लोकजलेखे में दिया जाना तथा ऐसे लेखे से धन का निकालना 
लोक लेखाओं में तथा उपर्युक्त विषयों से संसक्त या सहायक अन्य सब विषयों 


धनराशियों का संदाय 
तथा धनराशियों का 
निकाला जाना। 


का विनियमन संसद द्वारा निर्मित विधि से होगा तथा जब तक 
उसके लिए उपबंध 2 इस प्रकार न किया जाये तब तक राष्ट्रपति 
द्वारा निर्मित नियमों से होगा। 


संविधान का प्रारूप [843 


(2) राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, 
ऐसी निधियों में धन का डालना, उनसे धन का निकालना, ऐसी निधियों में जमा 
किये धन से अतिरिक्त राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त धन की 
अभिरक्षा, उनका राज्य के लोक लेखे में दिया जाना तथा ऐसे लेखे से धन को 
निकालना तथा उपर्युक्त विषयों से संसक्‍त या सहायक अन्य सब विषयों का 
विनियमन राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि से होगा तथा जब तक इसलिये 
उस प्रकार नहीं किया जाये तब तक, राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्मित नियमों 

गा।] 


संक्षेप में, ये परिवर्तन दो प्रकार के हैं। मूल रूप से अनुच्छेद 248-क में 
संचित निधि का विस्तार सीमित था। संचित निधि में उधार के आगमों, राजहुंडियों 
तथा अर्थोपाय अग्रिमों का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं था। अब हम उनका विशेष 
उल्लेख करना चाहते हें जिससे कि वे संचित निधि का भाग बन जाएं। 


दूसरी बात यह है कि संचित निधि को परिभाषित करने में हमने इसमें कुछ 
ऐसी धनराशियां जोड़ दीं जो कि राज्य को प्राप्त होती है, परंतु वे करों या उधारों 
आदि से आगम नहीं हैं, जिसका परिणाम यह था कि राज्य को राजस्व या उधारों 
से भिन्‍न प्राप्त लोक धनराशियां भी विनियोग अधिनियम, अर्थात्‌ अनुच्छेद 248-क 
के खंड (3) में समाविष्ट उपबंधों के अध्यधीन आ गई। स्पष्ट है कि धन का 
निकाला जाना जो कि राज्य की संचित निधि का भाग नहीं बन सकता, किसी 
विनियोग अधिनियम के अधीन नहीं लाया जा सकता। उन्हें मुक्त रखा जाएगा ताकि 
उन्हें ऐसे तरीके से, ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे समयों पर निकाला जा सके, 
परन्तु यह कि यह उन शर्तों के अध्यधीन रहेगा जो कि संसद द्वारा उसके लिए 
विशिष्टतया निर्धारित की जाएं। अत: संचित निधि की परिभाषा को स्पष्टतया विस्तृत 
करने तथा संचित निधि को अन्य उन निधियों से, जो कि अनिवार्यतया लोक लेखे 
में समाविष्ट होती है। अलग करने के लिए ही वह परिवर्तन किए गए हैं। इन 
परिवर्तनों का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। वित्त मंत्रालय ने इस बात की ओर ध्यान 
दिलाया कि विनियोग अधिनियम से संबंधित हमारा उपबंध अन्य धनराशियों के लिए 
भी लागू कर दिया गया है जोकि साधारणतया लोक लेखे में समाविष्ट होती है 
और यह कि इससे परेशानी पैदा होने की संभावना है। इन कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए ही मूल अनुच्छेद में अब ये उपबंध जोडे गए हैं। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि अनुच्छेद 263 के पश्चात्‌ यह नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाये: 


“263 6. 8]] ॥07९95$ 7९८शए८६ ७9४ ० 6९90थ९०९९ श्ञाां]--- 
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(70एलआधगधआधशा। एा 3 8920, 35 6 ०85९ 789 96, 0 ९0प्रा5. 
(0) भाए 20फा जाता ॥6 शक्राणए णी गाव क्‍00 ॥6 ठालता एि भाए ८205९, 
वरक्राल', 320220परा 0 92505, $॥9 96 90 ॥0 ॥6 कप9॥06 ३८८०फ्रा ण पाते 
07 0ए[ ॥6 9902, 35 76 ०४७४९ 7949 96.” 


]844] भारतीय संविधान-सभा [9 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[ अध्यक्ष ] 
263-क यथास्थिति भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में-- 


लोक सेवकों और (क) यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा 
न्यायालयों द्वारा प्राप्त वसूल किये गए या प्राप्त राजस्व या लोक धन को छोड कर, 
वादियों के निक्षेप औ संघ या राज्य के कार्यों के संबंध में नौकरी में लगे हुए किसी 


अन्य धन की पदाधिकारी को उसकी हैसियत में, अथवा 
अभिरक्षा। 


(ख) किसी वाद, विषय, लेखे या व्यक्तियों के नाम में जमा किये गये भारत 
के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी न्यायालय को प्राप्त या निश्षिप्त सब धन डाले जायेंगे। 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
नया अनुच्छेद 263-क संविधान में जोड़ दिया गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 
“कि अनुच्छेद 248-क के स्थान पर यह अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाए: 
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(-07500॥2९6 #प्रा4 0 ॥6 98967. 


(2) 3]॥ 0॥80 $पा०॥0 70९95 7/९एशए९९ 9ए 9० णा 909 ० 6 (0एल्याशशा| 
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(3) ॥२० 7072९95 0प्रा ण ॥6 (९णा50॥09/९०0१ #पाव ० पाता4 09 एा 4 996 शीत] 
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संविधान का प्रारूप [845 


[248-क () इस संविधान के अनुच्छेद 248-ख के भारत और राज्यों की 
उपबंधों के तथा कुछ करों और शुल्कों के शुद्ध आगम को संचित निधियां और 
पूर्णत: या अंशत: राज्यों को सौंपे जाने के बारे में इस अध्याय लोक लेखे। 
के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सब 
राजस्व, तथा उसके द्वारा राजहुण्डियों को निकालकर उधार द्वारा या अर्थोपाय पेशगियों 
द्वारा लिए गए सभी उधार तथा उधारों के प्रतिदान में प्राप्त सब धनों की एक 
संचित निधि बनेगी जो “भारत की संचित निधि” के नाम से ज्ञात होगी तथा राज्य 
सरकार को प्राप्त सब राजस्व किसी राज्य सरकार द्वारा राजहुण्डियों को निकाल 
कर उधार द्वारा या अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिए गए सब उधार और उधारों के 
प्रतिदान में इस राज्य को प्राप्त सब धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो 
“राज्य की संचित निधि” के नाम से ज्ञात होगी। 


(2) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा या की ओर से प्राप्त अन्य 
सब सार्वजनिक धन, यथास्थिति, भारत के या राज्य के लोक-लेखे में जमा किये जाएंगे। 


(3) भारत की या राज्य की संचित निधि में से कोई धन निधि की अनुकूलता 
से तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों और रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं 
किये जाएंगे।] 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
अनुच्छेद 248-क संविधान में जोड़ दिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 263 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाए: 
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]846-856] भारतीय संविधान-सभा [9 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[ अध्यक्ष ] 


[263 (]) भारत की संचित निधि और भारत की संचित निश्षियों, 
आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का आकस्मिकता निधियों 
डालना, उनसे धन का निकालना ऐसी निधियों में जमा किये और लोक लेखाओं 
जाने वाले धन से अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा या उसकी 7 जमा धनराशियों 
ओर से प्राप्त लोक-धन की अभिरक्षा, उनका भारत के * अभिरक्षा तथा 

में स्व ऐसी निधियों और 
लोक-लेखे में दिया जाना तथा ऐसे लेखे से धन का निकालना जोक लेखाओं में 
तथा उपर्युक्त विषयों से संसक्त या सहायक अन्य सब विषयों थधनराशियों का संदाय 
का विनियमन संसद द्वारा निर्मित विधि से होगा तथा जब तक तथा धनराशियों का 
उसके लिए उपबंध इस प्रकार नहीं किया जाये तब तक, निकाला जाना। 
राष्ट्रपति द्वारा निर्मित नियमों से होगा। 


(2) राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, 
ऐसी निधियों में धन का डालना, उनसे धन का निकालना, ऐसी निधियों में जमा 
किये धन से अतिरिक्त राज्य की सरकार द्वार या उसकी ओर से प्राप्त लोक 
धन की अभिरक्षा, उनका राज्य के लोक लेखे में दिया जाना तथा ऐसे लेखे से 
धन का निकालना तथा उपर्युक्त विषयों से संसक्‍्त या सहायक अन्य सब विषयों 
का विनियमन राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि से होगा तथा जब तक 
उसके लिए उपबंध इस प्रकार नहीं किया जाये तब तक, राज्य के राज्यपाल द्वारा 
निर्मित नियमों द्वारा किया जाएगा।] 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
अनुच्छेद 263, संशोधित रूप में, संविधान में जोड़ दिया गया। 


उसके पश्चात्‌ सभा शनिवार, ॥0 सितम्बर, 4949 के नौ बजे 
तक के लिए स्थगित हुई। 


